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 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 कपास  के  मूल्यों  को  स्वेच्छिक  अधिकतम  सीमा

 *  286.  श्री  प्र सन भाई  मेहता  :

 att  कल्याण  जैन :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ale  सहकारिता  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  ईस्ट  इंडिया  काटन  एसोसिएशन  ने  चालू  मौसम  के  दौरान  कपास  के  मूल्यों

 की  स्वैच्छिक  अधिकतम  सीमा  तत्काल  लागू  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि
 तो  इस

 निर्णय  से  देश  में  रुई  के  मूल्यों  में  किस  सीमा  तक  कमी

 श्र

 न्द्रीय  सरकार  रुई  के  मुल्यों  को  कम  करवाने  के  लिए  किन  ग्रन्थ  उपायों  पर

 विचार  रही  ताकि  गरीब  लोग  सस्ता  कपड़ा  खरीद  सकें  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ale  सहकारिता  मंत्री  (att  मोहन  मारिया  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 से  जी  हां  ।  सामान्य  कपिल  के  प्रत्युत्तर  में  ईस्ट  इंडिया  काटन

 सीएएन  ने  4-6-1977  से  चालू  मौसम  के  दौरान  कपास  के  मूल्यों  पर  स्वैच्छिक

 तम  सीमा  am  करने  का  विनिश्चय  किया  है  ।
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 रुई  की  कीमतें  पहले ही  50  रु०  से  लेकर  100  रु०  प्रति  कैंडी  तक  कम  हो  गई

 है  ।

 सरकार  ने  रुई  की  कीमतों पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  हरनेक  उपाय  किये  जिनमें

 निम्नांकित  शामिल  है ं:

 विदेशों से  रुई  का  आयात

 2.  सुती  वस्त्र  मिलों
 का  31-10-1977  तक  तो  जी०  एल०  आधार  पर

 निमित  रेशे  के  श्रायात की  अ्रन मति  दी  गई

 सूती  वस्त्र  उद्योग  के  लिए  यह  झनिवायें  बना  दिया  गया  है  कि  1-1-1977

 से  वें  प्रप ने  कूल  उपभोग  का  कम  सें  कम  10.  प्रतिशत  गर-सूती  रेशा

 इस्तेमाल  करें

 मिलों  तथा  व्यापारियों  पर  स्टाक  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  लगाये  गये  हैं  ताकि

 लब्ध  रुई  सभी  मिलों  को  न्यायोचित  रूप  से  उपलब्ध  की  जा  सके

 मध्यवर्ती  उपाय  के  रूप  में  विशेष  जिसे  arma  खरीफ  एवं  रबी

 मौसम  के  दौरान  रुई  के  उत्पादन  को  अधिक  से  प्रदीप  बढ़ाने  के  लिए  गठित

 किया  गया  था  की  सिफारिशों  का  राज्य  सरकारों  की  मौत  क्रियान्वित

 किया  जा  रहा  है  ।

 दीर्घावधि  उपाय के  रूप  में  देश  में  रुई  के  उत्पादन को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  प्रयत्न  किया  जा  रहे  हैं  ।

 प्रसन्नभाई  मेहता  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  किन  कारणों  से  कपास

 के  मलय  में  इतनी  विधि  होती  है  जिसके  फलस्वरूप  कंट्रोल  के  कपड़े  के  मूल्य  में  भी  वृद्धि  हो

 जाती  है  प्रौढ़  सरकार  कपड़ा  सस्ती  दरों  पर  बेचने  के  लिए  क्या  करना  चाहती  है  ।

 श्री  मोहन  मारिया  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  दुर्भाग्य  a  गत  वर्ष

 कपास  का  उत्पादन केवल  58  लाख  गांठें  emt  है  जबकि  देश  में  इसका  उत्पादन 70  से  71

 लाख  गांठें  gat  करता  था
 ।

 इसके  अतिरिक्त  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इसका  मूल्य  तुलनात्मक

 रूप  से  अ्रधिक  था  ।  कपास  के  कपड़े  को  समुचित  मूल्य  पर  बेचने  के  लिए  हमने  जित  ने  कपास

 का  mata  किया  था  उसे  सहायता  प्राप्त  दर  पर  बेचा  जा  रहा  है  ।  इसलिए  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 बाज़ार  में  इसका  भमूल्य  बढ़  रहा  है
 ।

 देश  में  कपास  के  उत्पादन  में  हुई
 गिरावट  इसके

 मूल्य
 में  वृद्धि हो  रही है  ।  इस  कमी को  पुरा  करने  के  लिए  हमने  14  लाख  ais  आयात  करने

 की  योजना  बनाई  है  ।  इसमें  से  अधिकांश  देश  में  पहले  ही  पहुंच  चका  साथ  ही  कुछ

 afar  at  भी  यहां  पहुंच  हैं  ।  हमने  इन  को  कहां  है  कि q  कपास  धागे  के  साथ

 10
 प्रतिशत  कृत्रिम  धागे  का  प्रयोग  करें  ।  हमने  इस  तरह  के  कई  उपाय  किये  हैं  ।

 श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  :  गत
 2

 वर्षों  के  दौरान  ऐसा  हुआ  कि  मौसम  के  प्रारम्भ

 कपास  के  बाजार  में  जाने  के  समय  कपास  के  मूल्य  कम  रहे  कौर  उस  समय  निगम  ने  उत्पादकों
 की  शझ्रावश्यकताग्रों  भ्रनुसार  कपास  नहीं  खरीदा  ।  किन्तु  उसके  बाद  उसका  मूल्य  बढ़  गया

 कौर  अन्ततोगत्वा  यह  परिणाम  निकला  कि  कपड़े  का  मूल्य  भी  बढ़  गया  ।  AT  कया  मैं

 माननीय  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  क्या  उपाय  करने  की  सोच  रही  है  ताकि

 2
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 1899  )  मौखिक  उत्तर

 =  ं  तथा  उपभोक्ताओं  को  घाटा
 sat  मौसम  में  इस  तरह  की  स्थिति  उत्पन्न  न  हो  भ्र  उत्पादक

 न  उठाना  पड़े  |

 श्री  मोहन  धारिया  श्रीमान  ऐसा  केवल  कपास  के  बार  में  ही  नहीं  gat  अपितु  सभी

 कृषि  उत्पादों  के  साथ  हुमा  है
 ।

 वहां  भी  यही  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है
 ।

 मैं  माननीय  सदस्य
 की

 चिन्ता  को  समझता  हूं
 ।

 हमने  भारतीय  कपास  निगम  को  अनुदेश  जारी  किया  है
 कि  वह

 उस  पर  कपास बाजार  में  जाकर  जो  कुछ  भी  समर्थन  मूल्य  सरकार  ने  घोषित  किया

 खरीद
 ले  ।  यदि  मूल्य  समर्थन  मूल्यों  से  कम  हों  तो  उन्हें  स्तर  को  बनाए  रखने  के  लिए

 दारी  करनी  चाहिये  ।  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  करने  के  अतिरिक्त यह  कार्यवाही  की  गई

 है  ।  यदि  हम  अ्रपनी  सहकारिता ग्र ों  तथा  उत्पादकों  को  ग्रसित  उत्पादन  करने के  लिए  प्रोत्साहित

 करें  तो  इससे  भी  काफो  लाभ  होगा  ale  मैं  इस  दिशा  में  अवश्य  ही  भरसक  प्रयास  करूंगा  ॥

 Shri  Kalyan  Jain  :  Mr.  Speaker,  the  Hon.  Minister  in  his  statement  has  mentioned
 some  measures  to  control  the  price  of  Cotton.  One  of  the  measures  is  this  that  some  quantity
 of  Cotton  would  be  imported.  The  Hon.  Minister  knows  that  on  the  one  hand  they  are

 exporting  Cotton  to  Bangla  Desh  and  on  the  other  hand  they  are  talking  of  importing  it..

 Secondly  I  want  to  know  whether  the  Hon.  Minister  would  think  over  the  question  of  re-

 ducing  the  rate  of  interest  in  the  Banks  which  is  exorbitant.  will  it  not  facilitate  the  cloth
 mills  to  purchase  raw  materials  ?

 Shri  Mohan  Dharia:  Mr.  Speaker,  Sir,  I  have  said  that  we  are  importing  Cotton.
 agree  that  anything  which  is  produced  in  the  country  should  not  be  imported.  But  as  there
 has  been  fall  in  its  production,  there  was  no  other  way  except  to  import  it.  So  far  as  the
 question  of  Bangla  Desh  is  concerned,  I  would  look  into  the  matter  whether  we  are  exporting.
 Cotton  to  Bangla  Desh.

 Shri  Kalyan  Jain  :  Mr.  Speaker,  Sir,  in  order  to  control  or  reduce  the  price  of  Cotton
 on  the  one  hand  it  is  being  said  that  Cotton  will  be  imported,but:on  the  other  hand  it  is  being.
 exported.  Is  it  not  contradictory  ?

 Shri  Mohan  Dharia  :  There  is  no  contradiction  in  it.  There  are  some  neighbouring
 countries  and  if  they  require  we  will  import  more  and  export  to  them.

 Shri  Kalyan  Jain  :  I  asked  about  the  rate  of  interest  in  Banks.  That  has  not  been
 replied  to.;

 Shri  Mohan  Dhaira:  It  is  true  that  the  rate  of  interest  in  Banks  should  not  be  high.
 But  this  question  is  related  to  the  Ministry  of  Finance.

 श्री  एस०  कार  दामानी  :  भू तपु  तथा  वर्तमान  सरकार  द्वारा  किये  गये  उपायों  के  फलस्वरूप

 कपास  की  सप्लाई  सम्बन्धी  स्थिति  पर  नियंत्रण  पा  लिया  गया  wera  स्थिति  बहुत  खराब

 होती  ।  आपने  कहा  है  कि  श्राप  उत्पादन  बढ़ाने  का  प्रयास कर  रहे  हैं  ।  ड्राप  कपास  का

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  दीर्घकालिक  तथा  अल्पकालिक  ।  उपाय  क्या  कर  रहे  हैं  ?  इसके  साथ

 साथ  क्या  श्राप  समुचित  मूल्य  होने  पर  हमारे  पड़ोसी  देशों  से  कपास
 का  आयात  करके

 उसका

 बड़ा  भंडार  बनाने  पर  विचार  कर  रहे

 श्री  मोहन  मारिया  :  कपास  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कई  उपाय  किये  जा  सकते  हैं

 पहला  उपाय  अधिक  उपज  देने  वाले  कपास  के  बीजों  का  उपयोग  ।  दूसरे  अधिक  भूमि पर
 ७") ल  ह कृषि  की  खेती  करना  ।  तत्पश्चात  हम  किसानों  को  बे्रक  aal  अन्य  साधन  ठीक  समय  पर

 उपलब्ध  कर  सकते  हैं
 ।

 कृषि  मंत्रालय  इस  तरह  के  विभिन्न  उपाय  कर  है
 ।

 जब  मूल्य

 कम  तब  आयात  करने  का  पूर्व  प्रिया  है  ।
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 Shri  Firangi  Prasad:  |  want  to  know  the  factors  responsible  for  decline  in  the  pro-
 duction  of  Cotton.  from  71  lakh  bales  to  58  lakh  bales.

 Shri  Mohan  Dharia  :  In  our  country  cotton  is  produced  mostly  in  those  areas  where
 there  are  permanent  irrigation  facilities.  Because  of  this,  we  have  to  depend  on  monsoons,
 This  is  the  main  cause  of  it.

 श्री  बी०  राचेया
 :  पहले  वर्ष  में  कपास  का  उत्पादन  लगभग  14  लाख  गांठें  कम  हुजरा  है  ।

 प्रति  कैंडी  के  मूल्य  में  पहले  ही  लगभग  50  रुपये  से  100  रुपये
 तक  की  गिरावट  भाई  हैऔर  इससे

 कपास  उत्पादों  को  नुकसान  gat  है  ।  क्या  सरकार  किसानों  के  लि  कपास  का  मूल्य  निर्धारित

 करने  में  उत्पादन  लागत  को  ध्यान  में  रखेंगी  |

 श्री  मोहन  मारिया
 :  कृषि  मुल्य  grat  ने  इतना  ही  किया  है  ।  यह  स्वाभाविक  है  कि

 अन्तिम
 निर्णय  लेने  से  ge  वहू  सरकार  के  पास  war  है  ।  हम  यह  कोशिश  करेंगे  कि  उत्पादकों

 की  कहां  तक  मदद  की  जा  सकती  है  ताकि  उन्हें  कठिनाई  न  उठानी  पड़े  ।

 श्री  सोनू सिह  पाटिल  :  क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  अज्ञात  है  श्र  कपास  समिति  में  बफर

 स्टाक  आपरेशन  की  एक  सिफारिश  यह  है  कि  जब  बिक्री  प्रतीक  न  हो  रही  हो  तो  कपास  निगम

 को  10  प्रतिशत  कपास  श्रौसत  मुल्य  पर  खरीद  लेना  चाहिये  |

 at  मोहन  मारिया  :  इस  बारे  में  मुझे  सुचना  देने  की  जरूरत  है  ।

 Sto  सरोजिनी  महिषी  :  वरली  जैसे  लम्बे  रेशें  वाली  कपास  को  उगाने  के  लिए  क्या  प्रोत्साहन

 दिए  जा  रहे
 =

 रक ।  ऋण  पत्  खुलने  a  वास्तविक  aaa  ara  की  अवधि  के  दौरान

 यदि  भारत  के  किसानों  को  प्रोत्साहन  दिए  जायें  तो  वें  स्वयं  लम्बें  रेशे  वली  कपास  उगा

 सकते  हैऔर  इस  तरह  आयात  को  रोक  सकते  हैं  ।  देश  में  उपलब्ध  अनुसन्धान  सुविचारों  का

 उपयोग  करने  के  लिए  किसानों  को  क्या  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे
 जै  ।

 श्री  मोहन  मारिया  :  यह  प्रश्न  कृषि  मंत्रालय  के  अधीन  कराता  है  ।  हमें  किसान को
 अधिक  उपज  वाले  कीट  नाशक  ऋण  सुविधायें  प्रौढ़  उसके  उत्पादन  के

 बदले  में  समुचित  मूल्य  जैसी  सुविधायें  उपलब्ध  करनी  चाहिये  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  बता  चुका
 हूं  कमी  मंत्रालय  ने  इन  सब  कार्यक्रमों  को  aren  कर  दिया  है  कौर  मुझे  आशा  है  कि  ae
 कार्यान्वित  जायेगा  ॥

 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  :  What  is  the  present  demand  of  Cotton  of  cloth  mills?

 acreage  of  land  un

 How  much  Cotton  is  being  import  ed?  You  have  said  that  you  are  going  to  increase  the

 to  farmers.  I  want
 der  cotton  and  you  are  making  inputs  like  seeds,  fertilizers  etc.  available
 to  know  the  acrage  of  land  in  which  Cotton  has  been  produced  and  what are  the  year-  wise  figures  in  this  regard  ?

 71-72  lakh
 Shri  Moh  an  Dharia  :  As  I  have  already  stated  last  year  the  production  of  Cotton  was

 bales  and  this  year  it  has  come  down  to  58  lakh  bales.  That  is  why  there  has been  shorta  ge  of  cotton  in  the  Count  The  measures  that  are  being  taken  to  increase  the production  of  Cotton  have  already  been  i  ndicated.,  I  would  require  notice  for  furnishing  the figures  for  t  he  last  three  years.  I  would  request  hi the  Minist  et  of  Agriculture.
 m  to  give  a  separate  notice  addressed  to

 श्री  पी०  राजगोपाल  माननीय  मंत्री  जी  ने  बत  या  है  कि  वें  किसानों  को  कीटनाशक

 दवाएं  शादी  सप्लाई  कर  रहे  हैं  ।  कया  ये  चीजें  उन्हें  कम  कीमत  पर  सप्लाई  की  जायेंगी ?

 4
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 श्री  मोहन  धारिया  :  ऐसा  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  जेसा  कि  सदस्यों  को  ज्ञात  होगा

 सरकार  ने  हाल  में  उर्वरक  तथा  कीटनाशक  दवाई
 की

 कीमत  में  कभी  की  है  ।  मैं  जानता  हूं
 कि  फिर  भी  गरीब  किसान  उन्हें  नहीं  खरीद  सकते  |

 Shri  ghiv  Narain  :  The  new  Government  have  reduced  the  price  of  cotton  Will  you
 kindly  make  efforts  to  reduce  the  price  of  clothes  also  ?

 it  may  be  made  available  to  the  people.

 Shri  Mohan  Dharia १  It  is  our  attempt  to  increase  production  of  standard  cloth  so  that
 We  have  to  see  that  propoer  distribution  of  standard

 cloth  is  done  and  that  too  at  reasonable  prices.

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  यह  सर्वविदित  है  कि  कपास  के  बाजार  भ्रत्यधिक  सट्टेबाजी

 होती  जिससे  उत्पादक  तथा  उपभोक्ता  को  हानि  होती  है  ।  बाजार  नियमित  तथा  उत्पादकों

 को  पर्याप्त  संरक्षण  मिले  इसके  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  +
 Q  ताकि  उन्हें  समुचित  मलय

 मिल  सके  शहरों  उन्हें  बाध्य  होकर  भ्र पना  कपास  कम  कीमत  पर  न  बेचना  पड़े  ।  कपास के  उत्पादन

 में  कमी  होने  का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  उसे  उसके  उत्पादन  के  बदले  में  लाभप्रद  मलय  ी

 मिलता  |

 श्री  मोहन  मारिया  :  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  सरकार  ने  समर्थन  मलय  की  घोषणा

 की  है  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  किसानों  को  समर्थन  मूल्य  हमने  कपास  निगम  को

 कहा है  कि  वह  उस  समय  खरीददारी  करे  जबकि  इसके  मूल्य  में  कमी  श्री  रही
 हो  ।  सरकार

 का  प्रयास यह  है  कि  किसानों  at  सहकारी  समितियों  को  खरीद के  लिए  प्रोत्साहन दिया  जाये

 शर  सहकारिता  मंत्री  के  रूप  में मेरा  माननीय  सदस्यों  से  wade  है  कि  ये  किसानों  सूद

 खरीद  संस्थाएं  बनवाने  में  रुचि  हम  सदस्यों  के  साथ  पुरा  सहयोग  करना  चाहेंगे  ।

 खाद्य  तेल  के  श्रायातकर्ताश्रों  करा  लाइसेंसों  का  ठरुपयोग

 १291.  श्री  पी०  के०  कोरिया  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  तौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  खाद्य  तेल  के  निर्यातकर्त्ताप्रों  द्वारा  आयात  लाइसेंसों

 योग  की  रोकथाम  के  लिये  x  की  गई  कार्यवाही  के  कोई  वांछित  परीक्षण  निकले  हैं के  दुरुपय

 यदि  af,
 तो

 किस  सीमा  तक  ;  कौर

 इस  बारे  में  आगे  क्या  कार्यवाही  करने
 का

 विचार  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्री  मोहन  से

 ऐसे  बहुत  से  लाइसेंसों  जिनके  श्राघार
 पर

 उनके  जारी  होने  की  तारीख  से
 तीन

 महीने  के

 भीतर  कोई  श्रायात  नहीं  किए  गए  या  पुख्ता  आयात  वचनबद्धताओं  नहीं
 की

 अवैध  कर
 दिया

 गया  है  शर  लाइसेंस  प्रवेश  प्यारा  की  गई  प्रयास  गाना  उतारने  के  आधार  पर  ही  जारी

 किए  जा  रहे  हैं  ।  इस  समय  जारी  किए  जा  रहे  लाइसेंसों  के  दुरुपयोग  की  कोई  संभावना  नहीं  है  ।

 ग्रनुभव  के  आधार  पर  शौर  दुरुपयोग  के  संदेह  वाले  जिन  मामलों
 में

 जांच  के  area  दिए
 गए

 हैं
 उनके

 निष्कर्षों  के  राडार  पर  शौर  आगे  कार्यवाही  की  जाएगी  ।  इस  बीच  राज्य  व्यापार  निगम  से  कहा

 गया  है  कि  खाद्य  तेल  के  कौर  भ्रमित  आयात  करने  के  लिए  वे  अपनी  क्रियाविधि  को  ठीक
 करें  ।
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 श्री  पी०  फ  कोरिया
 :

 मंत्री  जी  यह  समझते  हैं  कि  उन्होंने  जो  उपाय  किए  उनके

 फलस्वरूप  सब  किसी  प्रकार  का  दुरुपयोग  नहीं  होगा  |  खाद्य  तेल  का  व्यवसाय  एक  बहुत  बड़ा  व्यवसाय

 इस  व्यापार  में  न  केवल  लाइसेंसधारी  अपितु  वनस्पति  मूंगफली  के  कुलक  तथा  अन्य  कई

 बड़े  व्यापारी लगे  हुए  हैं  ौर  उन्होंने  सरकार  की  झ्रांखो  में  धूल  झौंकने  कई  उपाय  निकाले हुए  हैं  ।

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  खाद्य  तेल  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  गैर-सरकारी क्षेत्र  पर  रोक  लगाई
 जायेगी

 या  आयात  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  किया  जायेगा  ।

 श्री  मोहन  मारिया  '  अपने  उत्तर  में  पहले  ही  बता  चुका हूं  कि  हम  राज्य  व्यापार निगम

 qa  प्रिक  करने  के  लिए  कह  रहे  हैं  ।  प्रौढ़  जैसा  कि  मैंने  aaa  मंत्रालय की  अनुदानों  की

 मांगों  पर  हुई  चर्चा  के  दौरान  कहा  कि
 खाद्य

 तेल  का  90  प्रतिशत  आयात  राज्य  व्यापार  निगम  के

 माध्यम से  होता  है  ।  यह  ठीक  है  कि  हमने  कुछ  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  तेल  के  झायात की  अनुमति

 दी  किन्तु  फिर  हमने  यह  सुनिश्चित करने  में  पूरी  सतकंता  बरती  है  कि  अभ्यर्थी शर्तों  का  पूरी

 तरह  पालन  करेगा  ।  शर  इसका  आयात  तोल  तीन  महीनों  के  भ्रमर  होना  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  हो

 गया  हो  तो  स्वाभाविक रूप  से  हमें  कुछ  अन्य  कार्यवाही  करनी  पड़ेगी  ।  किन्तु  ऐसी  स्थिति  जबकि  देश

 में  खाद्य  तेल  की  बहुत  कमी  हमें  सभी  सभव  स्रोतों  से  तेल  लेना  है  ।  हम  केवल  यह  नहीं  होने
 देंगे

 कि  कोई  व्यक्ति  देश  में  खाद्य  तेल  की  कमी  को  देखकर  उसका  आयात  करके  wast  लाभ  उठाये

 झर  इस  दिशा  में  सरकार  पुरी  तरह  है  |

 श्री  पी०  के०  कोरिया  :  राज्य  व्यापार  निगम  के  ट्रामा  ग्रायातित  तेल  वनस्पति  उद्योग

 में  चला  गया  है  ।  ये  वनस्पति  उद्योग  इस  तेल  का  दुरुपयोग  इस  रूप  में  करते  हैं  कि  वे  इसकी  जमाखारी

 करते हैं  परौ  इंस  प्रकार  बाजार  में  कृत्रिम  कमी  पैदा  कर  देते  हैं  प्रो  तत्पश्चात  इस  कमी  से  वे  लोग

 अन्धाधुन्ध लाभ  कमाते  हैं  ।  क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  कदम
 उठा

 रही  है  कि

 राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  भ्रायातित  तेल  के  भविष्य  में  इधर-उधर  नहीं  दिया  जायेगा  |

 श्री  मोहन  मारिया :  देश  की  तेल  की  प्रति  वर्ष  की  खपत  6  लाख  टन  है  ।  जब जब  कि  कच्चे

 माल  की  कमी  है  ate  हम  वनस्पति  frat  को  उतना  कच्चा  माल  नहीं  दे  पायेंगे तो  समूचे

 उत्पादन  में  बाधा  उत्पन्न  हो  जायेगी  ।  इसलिए  75  प्रतिशत  कच्चा  माल  राज्य  व्यापार  निगम  या

 सरकार  द्वारा  वनस्पति  उद्योग  को  देना  पड़ता  है
 ।  इस  बात  के  बावजूद  भी  कि  देश  में  तेल  का  अभाव

 हमने  यह  सुनिश्चित  किया  कि  देश  में  वनस्पति  का  अभाव
 न  हो  a

 इस  वर्ष  के
 दौरान  वनस्पति

 के  उत्पादन  में  कमी  नहीं  अराई  |

 जहां  तक  मूल्यों  का  सम्बन्ध  हमारी  वापसी  बातचीत
 के

 कारण  वनस्पति  निर्माता  16.5

 किलोग्राम के  टिन  का  मूल्य
 168

 रुपये  से  घटा  कर
 158

 रुपये  करने
 को

 सहमत  हो  गये  हैं
 ।  यही

 नहीं  उन्होंने  कहा  है  कि  यदि  व्यापारियों ने  ठीक
 ढंग  से  काम  नहीं  तो  उनके  व्यापार नामे  रह  कर

 दिये  जायेंगे ।  इसलिए  मैं  माननीय  सदस्यों  से  भ्र तु रोध  करूंगा  कि  यदि  उन  के  निर्वाचन क्षेत्र  में  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें  तो  वें  मेरा  ध्यान  उन  की  are  दिलायें  ताकि  श्रावश्यक  कार्यवाही  की  जा

 सके  |

 Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  :  I  would  like  to  know  the  quantity  of  edible  oil  available
 in  the  country.  The  quantity  imported  from  foreign  countries  and  the  steps  proposed  to  be
 taken  to  make  the  country  self  sufficient  in  this  regard.

 Shri  Mohan  Dharia  :
 tonnes,  out  of  which  32  la  kh  tonnes  is  produced  in  the  country.But  the  production  during

 The  total  consumption  of  edible  oil  in  the  country  is  35  lakh

 the
 last

 year  was  26  lakh  tonnes  and  as  such  there  was  heavy  fall  in  the  production.  So  we
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 have  to  import.  But  we  do  not  want  to  depend  an  import  for  long.So  we  have  taken  such
 steps  during  the  present  kharif  season,  which  may  result  in  increase  in  the  production.  We
 a  sowing  oil  seeds  in  more  area,  particularly  the  command  areas,  under  irrigation.
 We  have  undertaken  the  programme  of  high  yield  varities.

 Shri  Samjibhai  Damor  :  The  edible  oils  are  in  short  suply  and  the  prices  thereof  have
 doubled  after  taking  over  by  Janta  Government.  On  one  hand  Government  is  importing
 and  on  the  other  groundnut  seed  is  being  exported.

 Shri  Mohan  Dharia  :  The  decision  of  exporting  H.P.S.  seed  was  taken  by  Congress
 Government,  not  by  our  Government  We  have  discountinued  the  export.  The  shortage
 of  edible  oils  is  not  due  to  our  Government,  but  due  to  old  Government.  because  the  pro-
 duction  during  their  regime  was  less.

 श्री  कार
 धन  महा लगी :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  हाल  में  कितने  लाइसेंस दिये  गये  हैं

 और  किस  किस  को  ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  1977  तक  686  TENTS
 क् mai  6,183  लाइसेंस  दिये  गये

 मेरे  पद  भार  संभालने से  पहले  547  करोड़  रुपये  के  लाइसेंस  दिये  गये थे  ।  हमने  यह  सुनिश्चित

 किया है  कि  उन्हें  ही  लाइसेंस दिये  गये  जो  ये  वचन  दें  कि  तीन  महीने  के
 इन्दर

 तेल  का
 झ्रायात

 करेंगे  ।  विगत  में  ऐसा  नहीं  किया  गया  था

 Shri  Satish  Aggarwal:  Is  it  a  fact  that  licences  worth  Rupees  540  crores  were  issued
 by  the  Congress  Government  and  if  so,  whether  the  oil  was  actually  imported  or  not  and

 outside  and  it  was  sold  outside  ?
 whether  there  is  any  such  information  ,that  many  of  .the  importers  purchased  the  oil

 थ्रो  मोहन  मारिया  :  sar  कि  मैंने  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान  कहा  यह  सच  है

 कि  कतिपय  ऐसे  आरोप  प्राप्त  हुए  हैं  कि  तेल  देश  से  बाहर  खरीदा  गया  कौर  मूल्य  ऊंचे  होने  के  कारण

 देश  से  बाहर ही  ब्लेक  में  बेच  दिया  गया ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  इन  आरोपों  की  जांच  कर  रही है  ।

 जब  यह  किया  गया
 उस

 समय  देश  में  भारी
 कमी  थी

 तथा  इस
 से

 देश
 को

 भारी  हानि  हुई  है
 ।

 पड़ोसी  देशों  के  सहयोग  से  तस्करी  को  रोकने  की  कार्यवाही

 *  292.  श्री  निहार  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  भारत  पड़ोसी  देशों  से  तस्करी  रोकने  के  लिये  कार्यवाही  करने  ध  आग्रह  कर  रहा

 2;  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  at  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  जी  हां  ।  तस्करी

 को  रोकने  के  लिए  किये  गये  उपायों  के  संबंध  में  भारत  तथा  उसके  पड़ोसी  देशों  के  बीच  हमेशा

 पारस्परिक  सहयोग  रहा  है  ।

 ये  उपाय  दिवसीय  संधि  के  उपबंधों  के  १  अथवा  सीमाशुल्क  ale  पुलिस  विभागों

 के  अधिकारियों  की  इन  देशों  में  उनके  समपदी  अधिकारियों
 के

 बीच  समय-समय  पर  होने  वाली  बैठक

 द्वारा  किये  जाते  हैं  ।
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 श्री  निहार  भास्कर
 ऐसे  उत्तर  से  कोई  बात  स्पष्ट  नहीं  होती  ।  हमारी  मुख्य  समस्या  यह

 है  कि  तस्करी  को  कैसे  रोका  जाये  कौर  पड़ौसी  देशों  की  सहायता  से  ऐसा  किया  जा  सकता  मैं

 जानना  चाहता हूं  कि  पड़ौसी  देशों  के  साथ  किस  प्रकार  की  बातचीत  हुई  क्या  सरकार  को  इस

 वार्ता  से  लाभ  gars  कौर  क्या  इस  वार्ता  के  परिणामस्वरूप  तस्करी  पर  रोक  लगाई  जा  सकी  है  ?

 एक  तरफ  श्राप  कह  रहे  है ंकि  हम  तस्करी  रोक  रहे  हैं  कौर  sae  दिए  पड़ौसी  देशों  से  बातचीत  कर

 रहे  हैं  कौर  दूसरी  तरफ  श्राप  अपने  ही  देश  में  तस्करों  को  रिहा  कर  रहे  हैं  ।  पिछले  दिनों  समाचार

 पत्तों  में  यह  समाचार  छपे  थे  कि  तस्करों  रिहा  किये  जाने  के  बाद  देशਂ  में  तस्करी  बहुत  बढ़  गई

 2  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्या  हैं  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  एक  कौर  श्राप  तस्करी  पर  रोक

 लगा  रहे  हैं  कौर  दूसरी  भ्रामक  तस्करों  को  रिहा  कर  रहे  हैं  ।  तस्कर  यह  सरकार  बनने  से  पहले  रिहा

 किये  गये  थे  ।  इन्हें  यह  सोचे  बिना  कि  रिहा  के  बाद  ag  क्या  रिहा  कर  दिया  गया  था  ।

 परन्तु  we  बात  संगत  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  मै  ने  स्पष्ट  उत्तर  नहीं  दिया  है  t

 श्राप  का  प्रश्न  था  कि  कया  भारत  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  पड़ौसी  देशों  से  बातचीत  कर  रहा  है  ।

 मैंने  कहा  जी  हां  ।  भारत  तथा  पड़ौसी  देशों  में  सदा  सहयोग  रहा  ह  ड्राप  जानना  चाहते  हैं

 कि  किस  प्रकार  की  बातचीत  हुई  ।  यह  एक  विचित्र  प्रश्न  परन्तु  फिरभी  में  बताऊंगा  |  उदाहरण

 के  तौर  पर  हाल  में  हमारी  श्रीलंका  से  बातचीत  हुई  है  ।  हाल  में  हमारे  श्रधघिकारियों  ने  श्रीलंका  में

 कोलम्बो  में  उन  के  प्रतिभा  रियों  से  बातचीत  की  थी  ae  उन्होंने  1975  में  हुए  सम्मेलन  में  किये  गये

 निर्णयों  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  पर  समीक्षा  की  थी  ।  इस  समय  भारत  दौर  लंका  के  बीच  किस  तरह

 तस्करी  होती  इस  पर  चर्चा  की  गई  थी  ।  तस्करी  को  कसे  रोका  इस  बारे  में  विचार  विमर्श

 था  ।  मत  इस  प्रकार  की  बातचीत  हुई  थी  ।  पड़ौसी  देशों  के  साथ  जब  सम्मेलन  होते  तो

 इसी  प्रकार  की  बातचीत  होती  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  भारत  तौर  नेपाल  के  बीच  संघिया  हुई

 भारत  श्र  नेपाल  के  बीच  कुछ  उपबन्ध  तथा  उन  के  अतिरिक्त  बातचीत  हुई  थी  ।  इस  के

 अ्रतिरिक्त  यदि  माननीय  सदस्य  कोई  सुझाव  देंगे  तो  उस  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 श्री  निहार  भास्कर  :  पूर्वी  क्षेत्र  पौर  पश्चिमी  क्षेत्र  में  थल  मार्ग  से  जो  तस्करी  हो  रही

 क्या  सरकार  को  उस  की  जानकारी  है  ?  फिर ये  समाचार  प्रकाशित  हुए  है ंकि  भारत  तौर  बंगला

 देश  के  बीच  बड़े  पैमाने  पर  तस्करी  हो  रही  है  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  हम श्राप  का  प्रश्न  नहीं  समझ  पाया  ।  हमारे  पड़ौसी  देश  हैं

 बंगला  देश  भ्र ौर  बर्मा  |  जहां  तक  बर्मा  का  सम्बन्ध  है  भारत  भ्र ौर  बर्मा  के  बीच  बहुत  कम  व्यापार

 होता  है  तथा  तस्करी  भी  कम  है  ।  इस  तरह  बंगला  देश  के  बारे  में  गहन  समझौता  है  कि  किस  प्रकार

 तस्करी  को  रोका  जाये  ।  तस्करी  के  बहुत  कम  अ्रवसर  हैं  ।  जहां  तक  भारत  कौर  पाकिस्तान  का

 सम्बन्ध  भ्रमित  तस्करी  नहीं  है  ।  थोड़ी  बहुत  तस्करी  होती  है  तो  वह  पश्चिमी  तट  से  या  समुद्र
 मार्ग  से  होती  है  ।  यही  क्षेत्र

 है  जहां  तस्करी  होती  है  ।  जहां  तक  श्री  लंका  का  सम्बन्ध
 श्रीलंका

 और  तमिलनाडू  के  बीच  बहुत  थोड़ी  तस्करी  होती है  ।  परन्तु  जैसा  कि  मैंने  अभी  कहा  बहुत  कड़

 उपाय  किये  गये  हैं  शौर  हम  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  तस्करी  को  नियंत्रण  में  रखा  जाये  ।  थल  मार्ग से

 वहुत  कम  तस्करी  होती  है
 ।

 ज्यादातर  तस्करी  समुद्र  दारा  होती  है  ।

 Shri  Phool  Chand  Verma  :  May  I  know  whether  the  hon.  Minister  is  aware  that
 nearly  150  smugglers  surrendered  befor
 May  know  whether  other  smugglers

 €  Shri  Jayaprakash  Naryan  about  a  fortnight  ago  ?
 who  are  large  in  number  want  to  follow  suit  and  if

 not  the  measures  proposed  to  be  take
 smuggling  ?

 n  by  Government  against  them  in  order  ‘to  check
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 श्री  एच०  एम०  पटेल  ऐसा  ज्ञात  हुमा  है  कि  श्री
 जय  प्रकाश  नारायण

 के
 समक्ष  सौ  अथवा

 इससे  अधिक  तस्करी  ने  शपथ  ली  है  ।  दस  बारे  में  मैं  ६4
 कुछ

 नहीं  बता  सकता  |  जहां  तक  अन्य

 तस्करों  द्वारा  ऐसी  शपथ  लेने  के  लिए  किये  जाने  वाले  प्रयासों  का  सम्बन्ध  में  केवल  इतना  ही

 कह  सकता  हूं  कि  हम  ऐसा  कोई  प्रयास  नहीं  कर  रहे  ।  क्योंकि  ऐसा  तो  व्यक्ति  को  करना  होता  है

 जो  लोग  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  के  पास  शपथ  लेने  के  लिए  गये  वे  अपनी  इ  1  से  गये थे

 अर  ऐसा  करने  के  लिए  उन्हें  किसी  ने  बाध्य  नहीं  किया  |

 जहां  तक  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  वे  तस्कर  अपनी  गतिविधियां  ga:  आरम्भ  न  करे

 इस  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  इस  के  उत्तर  में  मैँ  केवल  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  हम  उन

 तस्करों  पर  नजर  रखे  हुए  हैं  जिन  के  इस  काय  में  सक्रीय  होने  की  आशंका  है  दौर  शेष  तस्करों  के

 परे  में  जैसा  मैं  ने  पहले  कहा  उन  पर  नजर  रख  कर  तस्करी  की  रोकथाम  की  जाती  है  ग्रीस

 यह  काम  मख्यतया  समद्र  द्वारा  किया  जाता  है  ।  हम  तटीय  पोतों  के  सम्बन्ध  में  भी  रोकात्मक  कार्यवाही

 करते  हैं  इस  बात  का  पता  लगाते  हैं  कि  वे  किन-किन  देशों  से  ara  हैं  ौर  इस  प्रकार  हमें  काफी

 जानकारी मिल  जाती है  कौर  समय-समय पर  हम  काफी  माल  जब्त  कर  लेते  हैं  ।

 श्री  श्रीकान्त  नायर  :
 जब  किसी  देश  में  किसी  वस्तु  का  नितान्त  ware  हो wit

 वहीं  वस्तु  पड़ौसी  देश  में  काफी  अधिक  मात्रा  में  फालतू  तो  क्या  प्रभाव  वाले  देश  के  लिए  उन

 वस्तु भ्र ों  की  तस्करी  क  प्रति  ara  मूं  दना  स्वभाविक  नहीं  है
 ?

 इस  प्रकार  क्या  अप  को  सहयोग  के

 बदले  वास्तव  में  भ्र सहयोग  नहीं

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  क्या  सदस्य  महोदय  चाहते  हैं  कि  मैं  इस  का  उत्तर  दूँ  ?

 श्री  इयामनन्दन  सिर
 :  मैं  जानना  चाहता हूं

 कि
 क्या  इस  मामले  में  पड़ौसी  देशों  के  साथ  सहयोग

 करने  के  लिए  संयुक्त  व्यवस्था  करने  सम्बन्धी  कोई  विशेष  कठिनाई  क्योंकि  ऐसी  व्यवस्था  नियमित

 अन्तराल  में  बातचीत  कर  सकती  है
 ?

 gat
 मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  भूतपूर्व  सरकार  द्वारा  मुक्त  किये  गये  व्यक्ति  पड़ौसी  देशों

 में  भाग  गये  हैं  प्रौढ़  वहां  से  वे  यह  wafer  कार्य  खले  प्राम  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री एच०  एम०  पटल  सदस्य  महोदय  के  पहले  भाग  के  उत्तर में  मैं  बता  चुका हुं  कि  हमें

 इस  मामले  में  अपने  पड़ौसी  देशों  से  पुरा-पूरा  सहयोग  मिल  है

 श्री  दयानन्द  मिश्र  :  में  किसी  dara  निकाय  की  बात  कर  रहा  था

 श्री  एच०  एम०  पटेल
 :  यह  अन्य  देशों  की  इच्छा  पर  निरभ्र है  |  यह  एक  प्रकार  की  aaa

 निकाय  जहां  तक  कि  इस  बात  का  है  कि  .  अ्रधिकारी  नियमित  अन्तराल  के  बीच  मिलते

 हैं  श्र  देशों  के  बीच  तस्करी  रोकने  के  लिए  निर्णय  लेते हैं  ।  बंगला  देश  कौर  श्रीलंका  की

 थल  सीमाओं  पर  ऐसी  व्यवस्था  है  कौर  पाकिस्तान  के  साथ  भी  बातचीत  हुई  हैं  ।  परन्तु  बर्मा  के  साथ

 पूर्ण सहयोग नहीं  है
 ।

 बर्मा  के  साथ  बहुत  कम  व्यापार  है  भ्रौर  ऐसी  व्यवस्था जरूरी  नहीं  समझी  गई  ।

 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग
 का

 सम्बन्ध  यह  सच  है
 कि  कुछ  लोग  दूसरे  देशों में  भाग

 गये  परन्तु  हम  अपने  गुप्तचरों के
 द्वारा

 उन  का
 पीछा  करते हैं  तथा  हमें  कुछ  के  बारे  में  जो-जो

 मध्य  पूर्व  att  श्रमी  रात  में  गये  उनकी  जानकारी  है  ।  इस  से  ग्रसित  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  |
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 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी :  मैं  मंत्री  महोदय  को
 बहाना  चाहता  हूं  कि  जब  उन्होंने  विभिन्न

 देशों  के  नाम  लिये  तो  एक  मालदीव  रह  गया
 ।

 मंत्री  महोदय  ने  यह  समाचार  पढ़ा  होगा  कि  एक  कांग्रेस

 संसद  सदस्य  श्री  यशपाल  कपूर  ने  भारी  मात्रा  में  श्रीलंका  झ्र ौर  मालदीव  को  मुद्रा  की  तस्करी  की

 थी  ।  क्या  वित्त  मंत्रालय  इस  की  जांच  कर  रहा है  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मैं  एक  देश  मालदीव  को  भूल  गया  था  ।  माननीय  सदस्य  ने  मेरा  ध्यान

 उस  wit  दिलाया  है  ।  मैं  उन्हें  इस  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  मैं  इस  के  लिए  qa  कार्यवाही  करूंगा  कि

 जहां  तक  संभव  मुद्रा  की  तस्करी  को  रोका  जाये  ।  उपाय  वहीं  चाहे  वस्तुओं  का  मामला  हो

 अथवा  मुद्रा  का  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  मैंने  पूछा  था  कि  क्या  श्राप  ने  समाचार  पढ़ा  है  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  में  ने  स्वयं  समाचार  नहीं  पढ़ा  लेकिन  चूंकि  अब  माननीय  सदस्य

 ने  इस  कौर  ध्यान  दिलाया  मैँ  मामले  को  देखूंगा  ।

 श्री  सौगत  राय  :
 मुझे  यह  जान  कर  aaa  gar  कि  थल  मार्ग  से  होने  वाली  तस्करी  के

 बार  में  माननीय  मंत्री  इतने  अनभिज्ञ  हैं  ।  उन  की  जानकारी  के  लिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 कि  प्रत्येक  पटसन  मौसम  में  बंगला  की  सीमा  से  हजारों  पटसन  की  गांठों  की  पश्चिम  बंगाल  में  तस्करी

 की  जाती  है  कौर  इस  से  भाव  गिर  जाते  हैं  ।  इस  वह  हमारे  देश  में  पटसन  की  कमी  होने  के  कारण  पटसन

 की  तस्करी  की  फिर  संभावना  है  ।

 दूसरे  नेपाल  के  रास्ते  जिस  का  चीन  a  सीधा  सम्बन्ध  चीनी  माल  तथा  की  पुस्तक

 सबक
 की  भारी  मात्ना  में  तस्करी  की  जाती  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  बंगाला  देश  शौर  नेपाल

 के  रास्ते  चीन  से  होने  वाली  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  मंत्री  महोदय  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 श्री  एच०  एम०  पटेल  मुझे  खुशी  है  कि  माननीय  सदस्य  यह  समझते  हैं  कि  तस्करी के

 बारे  में  वह  मुझ  से  बेहतर  जानते  हैं
 ।

 परन्तु  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  मेरे  पास  wins  हैं  कि  हम

 ने
 कितना

 माल  पकड़ा है  ।  में  ने  केवल  यही  कहा
 था  कि

 थल
 मागं

 की  अपेक्षा  समुद्री मागं  से  अधिक

 तस्करी  होती  है  ।  यह  सच  है  कि  थल  मागं  से  तस्करी  होती  परन्तु  समुद्री  aw
 से

 उस  से  कहीं  ज्यादा

 होती  है  ।

 श्री  विनोदभाई  बी०  सेठ  :  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  सरकारी  भ्र धि का  रियों  ,  विशेष  कर

 सीमा  उत्पादन  शुल्क  त्र  न्य  ऐसे  विभागों  के
 अधि  कारियों

 के  साथ  मिल  कर  तस्करी  होती

 )  तट  पर  कुछ  ऐसे  स्थान  हैं  जहां  उच्च  अधिकारियों  को  देनी  पड़ती  क्या

 सरकार  इसकी  जांच  करेगी  ?

 श्री  एच०  एस०  पटेल  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  जानकारी  दी  है  उसके  लिए मैं  उनका  wart

 हमें  मालूम  हैकि  तस्करी तट  पर  होती है  ।

 जहां
 तक  अधिकारियों  की  मिली  भगत की  बात  मैं  उसकी  अवश्य  जांच
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 1899  )  मौखिक  उत्तर

 मलय  सूचकांक  पर  मुल्यों  के  स्थिरीकरण  का  प्रभाव

 *  29  3.  श्रीमती  पारवती  कृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  att  सहकारिता
 मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  प्रमुख  औद्योगिक  गृहों  ने  स्वेच्छा  से  भ्र पने  उत्पादों  के  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  का

 निर्णय  किया है  ;  ग्रोवर

 यदिहां,तो  इसका  ग्राम  मूल्य  स्तर  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  बम्बई  के

 कुछ  प्रमुख  उ
 दो गप तियों  द्वारा  कीमतों  को  स्थिर  रखने  का  निर्णय  31  1977  को  घोषित  किया

 गया  इसी  प्रकार  की  एक  घोषणा  कलकत्ता  के  उद्योग  पतियों  ने  3  1977  को  की  थी  ।

 यद्यपि
 विनिर्मित  वस्तुश्नों

 का
 मूल्य  सूचकांक  (1970-71=100)  28

 1977  तथा  11  1977  को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताहों  में  कमोवेश  स्थिर  रहा
 18

 जून

 1977  को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह  में  सूचकांक  पूर्वांचल  सप्ताह  के  मुकाबले  में  0.  4%  बढ़ा
 |

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  माननीय  मंत्री  औद्योगिक  गृहों  के
 प्रतिनिधियों  से  मिले  यदि

 तो  उन
 प्रौद्योगिक  गुणों  के  नाम  क्या  क्या  उन्होंने  स  रकार के  पास  मूल्य  स्थिर  करने  के  अपने  इरादे  के

 बारे  में  कोई  पत्र  भेजा है  ?

 श्री  मोहन  मारिया  बजट पेश  होनें  से  पहले  मैं  उद्योगपतियों  के  प्रतिनिधियों  से  ही  नहीं  बल्कि

 विभिन्न  मजदूर  संघों  के  नेताओं ग्रोवर  ग्न्य  विशेषज्ञों से  भी  मिला  मैंने  उन  से  कहा  कि  देश  में

 मूल्य  स्थिर  क  रने  की  ही  नहीं  बल्कि  मूल्यों
 को  कम  करने  की  भी  जरूरत  है  ।  वर्तमान  स्तर  पर  मूल्य  स्थिर

 करने  का  मतलब  तो  यह  ग्रा  कि  हमने  विमान  स्तर  पर  लोगों  के  दुखों  को  स्थिर  कर  fear

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  मैं  जानना  चाहती  हुं  कि  सरकार  कौन  से  ठोस  कदम  उठाना  चाहती  है  ?

 मजदूर  संघों  कौर  राजनीतिक  दलों  के  प्रतिनिधियों  शादी  ने  क्या  सुझाव

 श्री  मोहन  मारिया
 :  सरकार  ने  पता  लगा  लिया है  कि  किन-किन  वस्तुभ्नो ंके  मूल्य  बढ़ते

 ये  वस्तुएं  सरसों  के  तेल  कौर  नारियल  के  तेल  समेत  खाद्य  तेल  तथा  अन्य

 कपड़ा  शादी  ।  समस्या यह  है  कि  इन  वस्तुओं के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जाये  ।  कपड़ ेके  बारे

 हम  अधिक  कपास  का  स्वायत्त  कर  सकते  हैं  या  कपास  का  उत्पादन  बढ़ा  सकते  तिलहनों  के  बारे  में

 भी  हम  ऐसा  करते  चाय  पर  हमने  5  रुपये  प्रति  किलो  का  उत्पादन  शुल्क  लगा  दिया  साथ

 ही  हमने  उत्पादकों  से  80  प्रतिशत
 तक  चाय

 नीलामी
 के

 लिये  लाने
 के

 लिये  कहा  है  ।  साथ  ही  हम  इस

 बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  हम  दालों  कौर  पटसन  इरादी  का  उत्पादन  निकास  बढ़ा  सकते

 एक  वृहत  वितरण  प्रणाली  किस  प्रकार  बनाई  जाये  इस  सम्बन्ध  में  भी  हमने  म्रध्ययन  किया  है  ।

 इस  प्रकार  हम  पहले  कीमतों  को  बढ़ने  से  रोकने  तौर  फिर  उन्हें  कम  करने  की  पुरी  पूरी  कोशिश  कर  रहे

 हैं  ।
 ताकि  ग्रावश्यव  वस्तुएं  उचित  मूल्यों  पर  मिल  सकें

 श्रीमती  पा वंती  कृष्णन  :  :
 उन्होंने  यह  नहीं  बताया

 कि  मजदूर  संघों  ate  अन्य  प्रतिनिधियों  ने

 क्या-क्या  सुझाव  दिये  थे  |
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 श्री  मोहन  मारिया  :  उनके  सुझाव  (1)  एक  बृहत  वितरण  प्रणाली  बनाना  कौर  (2)

 उत्पादन  फिर  मेर  कांग्रेसी  महीनों  ने  कपड़ा  मिलें कौर  अन्य  उद्योगों  के  राष्ट्रीयकरण  वे  लिये

 भी  राहु  ह  किया  ।

 Shri  Hukam  Deo  Narain  Yadav:  May  I  know  whether  Government  have  any  policy
 ] for  fixing  the  prices  ?  The  selling  price  of  a  commodity  should  not  be  more  than  s

 times  of  the  cost  of  its  production.  Then  cnly  we  will  be  able  to  freeze  the  prices  and  check
 the  onward  trend  of  the  prices.  Will  Government  impress  upon  the  industrialists  to  follow
 such  a  policy  ?4

 श्री  मारिया  :  यह  बड़ा  गम्भीर  मामला है  ।  मैं  मानता
 हं

 कि  उत्पादन  का  उचित  मूल्य

 तय  किये  बिना  कौर  लाभ
 की  सी

 मा निर्धारित किये  बिना  हम  उचित
 मूल्यों  पर  वस्तुएं  उपलब्ध  नहीं  करा

 सकेंगे  ।  इसलिये  जब  मैंने  बुहत  वितरण  प्रणाली  का  उल्लेख  किया  तो  इसमें  ये  सभी  सुझाव  शामिल  हैं

 भ्र ौर  मैं  इन  सब  पर  विचार

 Dr.  Baldev  Prakash  :  Is  it  not  a  fact  that  the  offer  of  voluntary  price  squeeze  Ly  the  majcr
 industrial  houses  is  nothing  but  an  attempt  to  throw  dust  into  the  eyes  of  the  Goverrment  ?
 These  industrial  houses  have  stopped  supplying  the  gcods.  yern  is  not  being  surpphed  to

 Nylon,  Fibre,  Silk  Industry  in  Punjab  for  the  industrialists  do  not  find  it  profitable.  May  ]
 know  whether  Government  propose  to  take  some  stern  steps  against  them  ?

 श्री  सोहन  मारिया  :  जैसा  मेंने  कहा  कुछ  देश  में  संकट  के  समय  स्थिति  का  लाभ  उठाने  की

 कोशिश  करत हैं  मूल्य  वृद्धि हमें  विरासत में  मिली है  ।  हम  स्थिति  का  मुकाबला  करने  का  प्रयास  कर  रहे

 हैं  कौर  उत्पादन  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रहे  पंजाब में  कृत्रिम  धागे  की  सप्लाई  के  बारे  में

 माननीय
 सदस्य  जानते  हैं  कि  मेरे कहने  पर  धागा  उत्पादकों

 की  बठक  बलाई  गई
 थी

 जिसमें  यह  तय

 gat  कि  उत्पादक  स्वेच्छा  से  तय  किये  मूल्य  पर  धागा  सप्लाई  करेंगे  कौर  पहले  जो  उन्होंने  धागा

 सप्लाई  नहीं  किया  था  वह  भी  दे  देगें  र  यदि  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  उनके  विरुद्ध  उचित

 कार्यवाही  की  जायेंगी  |

 इंडियन  एयरलाइंस  कौर  एयर  इंडिया  के  प्रबंध  का  पुनर्गठन

 *  204.  श्री  कार  अच्छे  अमीन :  क्या  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इंडियन  एयरलाइंस  कौर  एयर  इंडिया  के  प्रबंध के  पुनर्गठन  करने  पर  विचार

 कर  रही  है  ताकि  इनके  कार्यक रण
 में  अधिक  ताल  मे

 ल  सुनिश्ति  हो  कौर

 यदि हां तो  इसे  कब  कार्य  रूप  दिया  जायेगा  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  (a)  and  (b)
 The  question  is  under  examination  with  a  view  to  achieving  greater  efficiency  and  ensuring
 closer  co-ordination  between  the  two  Corporations.

 थ्रो  कार  के०  झ्र मीन  :  बड़ी  अच्छी बात  है  कि  सरकार  दोनों  कार्पोरेशनों  के  बीच  तालमेल

 बिठाने  की  कोशिश  कर  रही है
 ।  कर्मचारियों  को  एक  जगह  इकट्ठा करने  के  बहुत  लाभ  हैं  क्योंकि

 इस
 से  हम  केन्द्रीयकरण  की  को

 र  प्रवृत्त  होंगे  ।  पर्यटक  की  वश्यकताओ्ं  को  पूरा  करने  के  लिये

 विकेन्द्रीयकरण
 करने  के

 भी
 लाभ  हैं

 ।
 तालमेल  बिठाने  कौर  एक  नया  ढांचा  तैयार  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 Shri  Purushottam  Kaushik:  A  Committee  has  been  constituted  to go  into  the  mcrits
 of  the  matter.  The  secretary  of  the  Ministry  is  the  Chairman  of  the  Committee  and  the
 Managing  Directors  and  Chairmen  of  both  the  corporations  and  the  Joint  Secretaries  of  the
 Ministry  are  its  members.  The  Committee  is  looking  into  the  matterand  will  be  able  to
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 ot  1977
 मौखिक

 उत्तर

 say  something  only  after  the  receipt  of  the  report  of  the  Committee.  While  considering  the
 report  of  the  Committee,  the  points  raised  by  the  Hon’ble  Member  will  also  be  taken  into
 account  and  thereafter  the  House  will  be  given  the  necessary  information.

 श्री  कार  के'०  इण्यिन  एयर  लाइन्स  के  मुख्य  माह नगरीय  केन्द्रों  को  जाने  वाले  शहरों

 वहां  से  कराने  वाले  विमानों  में  उपलब्ध  सेवायें  जब  सुविधा में
 ग्न्य  केन्द्रों  को  जाने  वाले  श्र  वहां  से  आने

 वाले  विमानों  में  उपलब्ध  सेवायों  ate  सुविधाघरों  से  बेहतर  क्या  माननीय  मंत्री  इस  भेदभाव  को

 कूर  करने  बारे  में  विचार  करेंगे  ?

 Shri  Purushottam  Kaushik  :  Government  will  look  into  it.

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  एयर  इंडिया wie  इंडियन  एयर  लाइन्स  के  विलय  का  भी  कोई

 प्रस्ताव  समिति  के  समक्ष  क्या  कुछ  ट्रंक  मार्गों  पर  इंडियन  एयर  लाइन्स  ग्रोवर  एयर  इंडिया  इस  समय

 सहयोग  नहीं  कर  रही  है  जिस  कारण  दीनों  के  राजस्व  को  हानि हो  रही  है  ?

 Shri  Purushottam  Kaushik:  There  is  no  proposal  to  merge  both  the  Corporations.
 But  efforts  are  being  made  for  the  appointment  of  a  Chairman  for  both  the  bodies.

 प्रो ०  पी०  जी०  सावलंकर  :  ये  दोनों  कारपोरेशन  मुख्य  जैसे  दिल्‍ली

 कलकत्ता  ate  पर  सहयोग नहीं  कर  रहे  क्या  यह  सच

 Shri  Purushottam  Kaushik  :  I  will  look  into  it  and  assure  you  to  improve  the
 situation.

 Shri  Chandra  Shekhar  Singh  :  What  are  the  terms  of  reference  of  the  Committee  ?

 Shri  Purushottam  Kaushik  :  The  terms  of  reference  of  the  Committee  are:

 (1)  To  identify  the  areas  of  greater  coordination  between  Air  India  and  Indian
 Airlines  keeping  in  mind  the  overall  national  interest  and  recommend  specific
 measures  ;

 (2)  To  examine  problems  ‘relating  to  development  of  tourism  and  movement  of
 cargo  by  air  and  recommend  measures  ;  an

 (3)  To  examine  any  other  aspect  of  air  transport  and  make  recommendations.

 The  Committee  has  held  a  few  meetings.

 अल्प  सुचना  प्रश्न  संख्या  के  बारे  में

 Re.  Short  Notice  Question.

 प्रो०  ग्राम  च्े०  ग्रीन  मेरा  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  में  अराज  aye "Ete  स  झ्राफिस  गया  झर

 मैंने  मंत्री  महोदय  जो  उत्तर  दे  रहे  हैं  उसकी  एक  प्रति  मांगी  ।  उन्होंने  कहा  कि  वें  यह  प्रति  12  बजे  से

 पहले  नहीं  यह  प्रश्न  काल  यह  प्रति  सभा  पटल पर  रखी  है  ।  मैं  नहीं  जानता कि  मंत्री  महोदय

 का  उत्तर  क्या है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  है  |

 प्रो ०  चार  के०  मौन
 :  उत्तर की  प्रति  मुझे  नहीं दी  गई  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  क्या  यह  उपलब्ध  नहीं  है  ?

 श्री  कार  कके०  जमीन  मुझे  12
 बजे  तक  नहीं  मिली

 ।

 श्री  ज्योतिर्मय  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरणों  को  सदस्यों  को  परिचालित  fray  जाना

 चाहियें
 ।

 कया  श्राप  उन्हें  ऐसा  करने  के  लिये  कहेंगे  ?

 को  ato  के०
 मुझे  तो  यह  प्रति  मिल
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 Short  Notice  Question  No.  9  July  1,  1977
 दलाना

 mee  महोदय  कुछ  सदस्य  कहते  हैं  कि  उन्हें  उत्तर
 की

 प्रति  मिल  गई  ।  कुछ  कहते  हैं  उन्हें

 नहीं  मिली  ।  यह  चर्चा  का  विषय  नहीं  है  ।  कुछ  गड़बड़ा  |  इस  बात  की  जांच  की  जायेंगी  ।

 er  ae  oe

 अल्प  सुचना  प्रदान

 Short  Notice  Question

 खाद्य  तेल  के  आयात  के  faa  लाइसेंस

 श्री  कार  के ०  असमीन  :

 श्री  प्रसन्नभाई  मेहता :

 शी  निहार  भास्कर  :

 श्री  ज्योतिमंय  बस ु:

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरी  wiz  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पिछली  सरकार  ने  खाद्य  तेल  के  श्रायात  के  लिये  केवल  कुछ  ही  बड़े  लाइसेंस  दिये

 थे  कौर  विमान  सरकार  ने  उन्हें  जारी  रहने  दिया  यद्यपि  उनमें  से  कुछ  ने  केवल  थोड़ी  सी  मात्रा  में  तेल

 आयात  किया :

 क्या  वे  प्रायश्चित  तेल  की  बिक्री  पर  बहुत  अधिक  दर  पर  मुनाफा  लेते  हैं  कौर  वे  सभी

 भी  ऐसा  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  जनता  प्रौर  सरकार को  मालूम  होते  हुए  भी  ते  ल  के  कुछ  बड़े  प्रख्यात  कर्ता  अपने  बिक्री

 पर  10  प्रतिशत  से  भी  अधिक  मुनाफा  लेते  हैं  कौर  a  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  मूल्यों  में  होने  वाले

 उतार  चढ़ाव  का  लाभ  उठाने  का  इरादा  रखते  हैं  ;  भ्रौर

 खाद्य  तेल  का  पर्याप्त  मात्रा  में  रायात  सुनिश्चित  करने  सह गैर  आयात  कर्ताओं  को

 ठीक  मुनाफा  कमाने  से  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरी  और  सहकारिता  मंत्री  मोहन  मारिया  )
 :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 वितरण

 1977  में  सरकार  ने  सीधे  माता  खपत  के  लिए  गैर  सरकारी  पार्टियों
 को

 खुले  लाइसेंसों
 के  झन्तगेंत  खाद्य  तेलों  तथा

 तिलहन  के  रायात
 की  अनुमति  देने  का  फैसला  किया  ।  इस  नीति  के  श्रन्तगंत

 कोई  भी  व्यक्ति  स्टाक  तथा  बिक्री
 के  लिए  आवेदन  कर  सकता  था  कौर

 आवेदित  मूल्य  के  लिए  लाइसेंस

 दिए  गए  जिनकी  वैद्य ता  अवधि  12  मास
 थी  ।  तदनुसार

 मार्च  1977  तक  3675  पार्टियों को  526

 करोड़
 रुपये  मूल्य  के  लाइसेंस  दिए  गए

 ।
 इस  नीति  के  चालू  रहते  यह  देखा  गया  कि  हालाकि  भारी

 मूल्य  के  लाइसेंस  दिए  जा
 चुके  किन्तु  वास्तविक  आयात  बहुत ही  कम  हुए  थे  ।  लाइसेंस  धारियों

 द्वारा  किए  जा  रहे  कई  कदाचारों
 की

 सूचनाएं  भी  प्राप्त  हुई  ।

 2
 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  अप्रयुक्त  लाइसेंस  बाजारों  में  न  चलते रहे  कौर  दिए  गए  लाइसेसों
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 )  सुचना  प्रश्न
 संख्या

 9

 शौर  वास्तविक  झ्रायातों  के  बीच  काफी  भ्रनुरुदता  भी  बनी  रहे  सरकार  ने  लाइसेंस  नी
 तियों  में  निम्न तो क्त

 परिवर्तन  किए

 (j)  वे  सभी  लाइसेंस  अवैध  कर  लिए  गए  जिसके  आधार  पर  उनके  जारी  किए  जाने  की

 तारीख  से  तीन  मास  की  water  में  कोई  ग्रायात  पुख्ता  रायात  बचन  बताता

 नहीं की  गई  हैं  ।

 (ii)  अतिरिक्त  लाइसेंसिंग  को  आवेदन  द्वारा  की  गई  पुख्ता  वचन  बद्धता  से  संबद्ध  कर

 दिया  गया  ।  इस  प्रक्रिया  द्वारा  आवेदन  को  पहले  विदेश  स्थित  संभरक  के  साथ

 पुख्ता  संविदा  करनी  पड़ती  हैऔर  उसका  प्रमाण  लाइसेंस  प्राधिकारी  के  समक्ष  प्रस्तुत

 करना  पड़ता  है  जो  अरयात  वचन  बद्धता  तथा  संबंधी  में  बताए  गए  सुपुर्दगी  कार्यक्रम

 के  भ्र नू सार  लाइसेंस  जारी  करेगा  :

 3  साथ  ही  उन  पार्टियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  आरम्भ  की  गई  जिन  पर  कदाचार  का  सन्देह  AT
 च  ३  ~

 13  पार्टियों  के  मामले  ga  जांच  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  को  भेज  गये  हैं  इनमें  वे  छः  मामले  भी  शामिल

 हैं  जो  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उल्लंघन  की  जांच  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  के
 प्र वतन  निदेशक

 को  भी  भेजे  गये  हैं  ।  इन  जांचों  की  रिपोर्ट
 की

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  कारवाही  निष्कर्षों
 को

 देखकर  की  जाएगी  |

 4  आयात  व्यापार  नियंत्रण  विनियमों  के  अधीन  विभागीय  कार्यवाही  2143  पार्टियों  के खिलाफ

 की  गई  है  ।  इनमें  उपर्युक्त  13  पार्टियों  तथा  अन्य  शामिल  है  जिन्होंने  आवश्यक  जांच  करने  में  आयात

 व्यापार  नियंत्रण  प्राधिकारियों  के  साथ  सहयोग  नहीं  किया  ।

 5  सरकार  HY  उपलब्ध  जानकारी  के  जारी  किये  गय  लाइसेसों  के  आधार  पर  शब  तक

 लगभग  50  करोड़  रु०  के  खाद्य  तेल  रोक  तिलहन  का  झ्रायात  किया  गया  कौर  ए  सी  ara  है  कि

 1977  के  पन्त तक  लगभग  70  करोड़  रु०
 का

 दौर  माल  प्राप्त हो  जाएगा  ।  इस
 प्रकार  ऐसा  अमानत

 है  कि  1977
 के

 area  तक  सीधी  खपत  के  लिए  निजी  व्यापार  लगभग
 120  करोड़ रु०

 के  तेल

 कौर  तिलहन  का  आयात  कर  लेगा  ।  मात्रा  की  दृष्टि  से  यह  लगभग  2,  00,000  में  0  टन

 6  सरकार  को  ऐसी  रिपोर्ट  मिली  है  कि  कुछ  श्रायातकों  ने  प्रायश्चित  तेल  की  बिक्री  से  भारी  लाभ

 कमाया है  ।  सरकार  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठा  रही  है

 कि  उपभोक्ताओं  के  लिए  कीमत  का  स्तर  नीचे  बना  रहे  ।  ऐसे  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  महत्वपूर्ण

 कता  केन्द्रों पर  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  अराई ०  श्री ०  पी ०  ए  ०  के  पास  उपलब्ध  झ्रायातित  तेल के  स्टाक

 से  लगभग  8.50  रु०  प्रति  किग्रा
 ०

 के  हिसाब  से  लोगो  को  परिष्कृत  तेल  उपलब्ध  हो  ।  ऐसे  भी  कदम  उठा  ये

 गये  है ंकि  सीधी  खपत  के  लिए  खा
 थ  तेलों  के  आयात  में  राज्य  व्यापार  निगम  की  भूमिका  को  बढ़ाया  जाये  ।

 आशा  है  कि  इन  उपायों  से  आयातित  तेल  की  उपलब्धि  ही  नहीं  बढ़ेगी  बल्कि  साथ  ही  इस  से  तेल  की  की  मतों

 को  नियंत्रित  रखने  में  भी  सहायता  मिलेगी  ।

 श्री  कार  के०  जमीन  :
 उत्तर  से  प्रतीत  होता  है  कि  3675  पार्टियों को  526  करोड़  रुपये की

 लागत के  लाइसेंस  दिये  गये  ।  इतने  अधिक  लाइसस  क्यों  दिये  गयें
 ?

 मैं  पुरे  विश्वास से  कह  सकता  हूं

 कि  कुछ  रायात  कतारों  को  बहुत  बड़े  बड़े  लाइसेंस  दिये  गये  कौर  बहुत  से  श्रायातकर्ताश्रों  को  छोटे

 छोटे  लाइसेंस  दिये  गये  इसका  क्या  कारण  हैं
 ?

 क्या  मंत्री
 महोदय  ने  जांच  के  बाद  पता  किया  है  कि  कुछ  पार्टियों को  जनवरी  के  महीने  में  बड़े

 बड़े  लाइसेंस  देने  के  क्या  कारण  हैं  ।  यह  महीना  इसलिए  महत्वपूर्ण  है  कि  लोक  सभा  इस  महीने  की
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 18  तारीख  को  भंग  हुई  थी  ।  चुनाव  का  वातावरण  था  ।  क्या  इसका  सम्बन्ध  चुनाव  के  लिये  राशि

 एकत्र करने  से  नहीं  है  ?  हम  यही  जानना  चाहते  हैं  ।

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  उत्तर  से  यह  पता  चलता  है  कि  सरकार  को  यह  सुचना  मिली  थी  कि

 कुछ  आयात  किताबों  ने  बहुत  लाभ  कमाया  था  ।  उत्तर  में  यह  नहीं  बताया  गया  कि  उस  जीत  लाभ  का

 उपयोग  करने  के  लिये  कया  किया  गया  ।  मेरे  पास  जो  सुचना  है  उसके  अनुसार  कुछ  पार्टियों  ने  तेल  का

 ठेका  लिया
 कौर  फालतू  तेल  लेकर  विदेश  गये  ate  क्रयादेश  रह  कर  उस  फालतू  तेल

 को
 100

 रुपये  से  150  रुपये  प्रतिशत  तक  बेचा  गया  ।  उनमें  से  कुछ  साक्ष्य  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  विदेश

 गयें  ।  क्या  मंत्री  महोदय  के  पास  यह  सुचना  है  कि  कुछ  ठेकों  के  फालतू तेल  100  रुपये  150  रुपये  प्रति

 टन  की  दर  से  बेचने  के  लिये  रद्द  किया  गया  ।  कुछ  शझ्रायातकर्ता  ग्रीन  साथियों  के  साथ  अन्य  पार्टियों  -

 के  साक्ष्यों  को  समा  त  करने  के  लिये  बाहर  गये  ।

 थ्रो  मोहन  मारिया
 :

 मैं  कह  चुका  हूं  कि  जहा  भी  हमें  किसी  का  संदेह  gar  हमने  उस

 मामले  को  तुरन्त  सी ०  बी ०  शाई  को  सौपा  |  बिना  ठोस  साक्ष्यों  के  इस  बारे में  कुछ  कहना  उचित  नहीं  है  |

 चुनाव
 से  पहले  लाइसेंस  क्यों  दिये  गये  ।  इसका  क्या  उद्देश्य  था  ?  राज्य  व्यापार  निगम  की  सेवायें  क्यों  नहीं

 ली  गयीं  ?  इस  प्रकार  के  प्रश्न  पूछे  जा  सकते  है  अनुमान  लगाया  जा  सकता  है  लेकिन  बिना  साक्ष्य

 के  मेरे  लिये  कुछ  कहना  उचित  नहीं  है  ।

 फालतू  तेल  के  बारे  में  मैं  कह  चका  हं  कि  खरीद
 की

 गयी  मूल्य  बढ़ने  के  कारण
 माल

 तथा  तेल
 को

 देश  में  लाये  बिना  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  बेचना  पड़ा  ।  इस  प्रकार  के  सभी  मामले  ato  बी०  भाई

 को  सौपें  गये  इस  मामले  में  भी  तथ्यों  का  पता  लगाये  बिना  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 मुझे  यह  मालूम  नहीं  कि  कुछ  पार्टियां  साक्ष्य  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  विदेश  गयी  हैं  लेकिन  विदेश

 से  भराने  वाला  सारा  पैसा  बैकों  द्वारा  ही  भ्राता  यदि  बाहर  कमाये  गये  लाभ  को  वहीं  के  बैक  में  जमा

 किया  गया  हो  तो  इस  बात  का  पता  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  हमने  अधिकारियों  को  यथा  सम्भव  जांच

 के  लिये
 कहा  है  श्रौरमुझे  ara  है  कि  वे  पुरा  प्रयत्न  करेंगे  ।

 Sto  करार  के०  जमीन :  ऐसा  प्रतीत  होता है  कि  सरकार  ने  थोड़े  के  आयात  के  लिये

 लाइसेंस  दिये  थे  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  स्पिनरों  को  बादलों  के  बहाने  बंदरगाहों  पर  घड़ा  रखा  गया

 और  उन्हें  किनारे  पर  तेल  नहीं  लाने  दिया  गया  ।

 दूसर  इन  छोटे  छोटे  श्रायातकर्ताग्रों  को  दोषी  ठहराने  के  लिये  इन्हें  रेलवे  वैगन  नहीं  दिये  जाते  ।

 मझे  पता है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  ने  बम्बई  में  सभी  रेलवे  वैगन  रिजर्व  कर  लिये  हैं  अर  छोटे  छोटे

 कर्ताग्रों  क ेलिए  कोई  भी  वैगन  नहीं  है  |  |

 श्री  मोहन  मारिया  :
 सभा

 को  इस  बात  का  पता  है  कि  हर  प्रकार  के  खाद्य  वस्तु  के  आयात

 हेतु  स्वास्थ्य  मंत्रालय  स्वीकृति  देता  हमने  इस  बात  का  ध्यान  रखा  है  कि  देश  में  कराने  वाली  हर

 वस्तु की  जांच  पड़ताल  शीघ्र  ही  की  रेलवे  वैगन  के  मामले  में  भी  कोई  कठिनाई  नही  है  ।  यदि

 कोई  तो  माननीय  सदस्य  उसे  हमारी  जानकारी  में  जिस  पर  मैं  विचार  करूंगा  |

 श्री
 प्र पन्न भाई  मेहता  :  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  जन  प्रशासन  संस्थान  को  सरकार  ने  खाने

 के
 तेल  सम्बन्धी  खोटाले  के  सभी  पतलूनों  का  अध्ययन  करने  के  लिये  कहा  है  ।  यदि  तो  क्या  जांच

 हो  चुकी  यदि  तो  जांच  कब  तक  पूरी  हो  जायेगी  ?  इन  व्यापारियों  ने  खाद्य  तेल  के

 शुल्क  मुक्त
 ग्रायात  लाइसेंस  के  उद्देश्यों  को  ही  समाप्त  कर  दिया  इससे  अधिक  पेचीदगी  तथा  कमी
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 हो  गयी  इन  बातों  को ध्यान में  रखते  हुये  मैं  जानना  चाहता हैं  कि  क्या  सरकार  खाद्य  तेल  के  सम्बन्ध

 में  मौसम  के  शरू  होने  से  कोई  नीति  aoa  जा  रही  है  खाद्य  तेल  निगम  स्थापित करने  सम्बन्धी

 कोई  योजना  उसके  विचराधीन  यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 यदि  नहीं  तो

 किसानों  को  उचित  मृत्य  दिलाने  तथा  खाद्य  तेल  को  उचित  दर  की  दुकानों  द्वारा  उपभोक्ताओं  को  देने  के

 लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  |

 को  मोहन  मारिया  यह  ठीक है  कि  हमले  भारतीय  जन  प्रशासन  संस्थान  दिल्‍ली  को  इन  सब

 बातों  का  अध्ययन  करने  के  लिय  कहा है
 कौर

 उन्होंने  तीन  महीने  के  भीतर  रिपोर्ट  प्रस्तुत  का

 अ्राश्वासन  दिया  यह  बात  ठीक  है  कि  जारी  किये  गये  लाइसेंस  के  श्रनुसा
 र

 तेल  का  आयात  नहीं  किया

 गया  ।  हर  हमने  राज्य  व्यापार  निगम  की  मशीनरी  को  सक्रिय  कर  दिया  है  तौर  वित्त  तथा  योजना

 मंत्रालय  के  परामर्श  से  हमने  aaa  वर्ष  के  लिए  योजना बनायी  है  ।  प्रगामी वर्ष  में  ग्र पना यी  जाने  वाली

 नीति  विचाराधीन है  और  हम  इस  नीति  को  श्रपनायेंग  ताकि  हमें  यह  पता  लग  सके  कि  किस  वस्त  का

 sata  किया  जाये  अर  हम  ऐ  से  व्यक्तियों  पर  निर्भर  न  करें  जो  लाभ  कमाने  के  लिए  देश  के  हितों  का

 ध्यान न  रखें  ।
 कया

 हम  देश
 की

 जरुरत  के  तेल  सम्बन्धी  समूची  समस्या  पर  ध्यान दे  रहे  इसके  उत्तर

 में  मैं  हां ही  कहूंगा
 ।  समस्या

 का
 समाधान

 पार  हम  इस
 पर  विचार  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  सम्भव  हो  तो

 हम  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखेंगे  कि  तेल  तथा  तेल  बीजों  सम्बन्धी  एक  निगम  की  स्थापना  की  जाये  ताकि

 यह  आगामी  as  तथा  भविष्य
 के

 लिये  योजना  AAT  सके  |

 श्री  निहार  लांघकर
 :

 मंत्री  महोदय  को  पहलें  तो  उचित  मूल्य  की
 दुकानों  में  खाद्य  तेल  उपलब्धਂ

 करना  हैदर  दूसरे  इनको
 इस

 बात  का  भीं  ध्यानਂ  रखना  कि  भविष्य  में  ऐसा  मंत्री  महोदय
 ने
 अप्रैल के  महीने  में  घोषणा  कि  एक  लाख  wear  इस  से  अधिक  आबादी  वाले  शहरों  में  उचित

 दर  की  दुकानों  दारा  खाद्य  तेल  का  वितरण
 किया

 जायेगा  क्या  प्रमुख  कर  दिये  गये
 यदि  नहीं

 तो

 इस  दिशा  में  क्या  प्रगति  की  गयी है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 किसी

 प्रश्न
 को

 विस्तारपूर्वक  चर्चा  के
 दौ

 रान  ही  उठाया  जा  सकता  है  ।

 यह  प्रति  सुचना  प्रश्न  है  ।  केवल  प्रश्नों  के  उत्तर  दिये  जाते  हैं
 ।

 लेकिन  श्राप  सारी  नीति  के  बारे  में  जानना

 चाहत  सारी  नीति  के  बारे  में  पुछना  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  सोहन  मारिया
 :
 सभा

 को
 इस  बात

 का  पता  है  कि  शोधित  तेल  महत्वपूर्ण
 केन्द्रों  पर

 ों  उपभोक्ताओं को  )  8  रुपये  50  पैसे  प्रति  किलों  के  हिसाब  से  मिलता  है  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य :  यह  कहीं  भी  नहीं  मिलता

 श्री  मोहन  मारिया :  यह  महत्वपूर्ण
 केन्द्रों

 में
 मिलता  कलकत्ता

 में  भी  मिलता  है  धान
 )

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य :  यह  कहीं  भी  नहीं  मिलता  |

 श्री  मोहन  मारिया
 मैं  ग्राम

 सभा  को
 ग्रा श्वा सन  दना  चाहता  हुं  कि  पांच  लाख  से  अधिक

 आबादी  वाले  सभी  शहरों  में  यह  कल  उपलब्ध  किया  जायेंगी  तथा  किया  भी  जा  रहा  लेकिन

 कठिनाई  यह  है  कि  मूंगफली  तथा  नारियल  के  तेल  के  विभिन्न  स्वादों  के  कारण  इसे  पसंद  नहीं

 किया  जाता  है
 ।  लेकिन  रायात

 किये
 गये

 तेल  में  से  हमने  कुछ
 शोधन  के  लिये  आरक्षित  किया  है  ौर

 राज्य  सरकारों  के  परामर्श  तथा  सहयोग  से  ऐसा  किया  जायेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  नीति  सेਂ  सम्बन्धित  है  कौर  भ  नहों  समझता  कि  मैं

 इसे  झ्र नुम ति दे  सकता  हुं  ।
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 श्री  ज्योतिमंय  मार्च  1977  तक  526  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  काह  जारी  किये

 गये  :  लेकिन  मैं  मंत्नी  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  ने  मई  1977 तक  सभा  यह

 कयों  नहीं  बताया कि  86  करोड़  रुपये  दे  लाई  सेंस  जारी  किये  गये  तथा  राज्य  व्यापार  निगम को  300

 करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  लाईसेंस  जारी  किये  गये  ।  1  करोड़  रुपये  के  मूल्य  से  अधिक  वाले  कितने  लाईसेंस

 मई  तक  जारी  किये  गये  |  14  जून  1977  को  मंत्नी  महोदय  ने  राज्य  सभा  में  बताया
 था

 कि  वास्तविक

 सम्बन्धी  सूचना  उपलब्ध  नहीं  बीस  दिन  बीत  गये  हैं  sara  वास्तविक  सूचना  प्राप्त

 करने  में  सफल  हुये  हैं
 ?

 यदि  तो  क्या  इसे  सभा  पटल  पर  जायेगा  ?  यदि  नहीं  तो  इसका  क्या

 कारण  वास्तव में  4  5  करोड़  रुपये  की  कीमत  का  ही  प्रयास  किया  गया  है  |  इसका  मतलब  यह  है

 कि  लगभग  641  करोड़  रुपयेਂ  का  दु विनियोग  किया  गया  ।  14
 जून  1977  को आपने  राज्य  सभा  में

 कहा था  कि  13  पाटियों के  मामले  सी
 ०  बी  ०  कराई ०  को  सौंपे गये  हैं  रोक  6  पार्टियों  के  प्रवर्तन

 शालय को  ।  इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रगति  की  गई  है  ।

 श्री  मोहन  मारिया  :  में  सी०  बी०  भाई  को  इसे  निशान  निपटाने  के  लिये  कह  सकता  हर

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  20
 दिन  के  प्रदर  कया  प्रगति  हुई  है

 ।

 शी  मोहन  घारिया  :  यह  मामला सी  ०  बी ०  आराई  झ्रथवा  प्रवर्तन  निदेशालय  से  सम्बन्धित

 इसलिये  मैं  इस  बारे  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  लेकिन  हमने  उन्हें  इस  मामले को  निपटाने  के  लिये  कहा  हैं

 क्यों  कि  देश  तथा  सभा  इस  बारे  में  चिंतित  है  ।  एक  करोड़  रुपये  के  मूल्य  से  अधिक  के  130  लाईसेंस  जारी

 किये
 10

 करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  30  भर  50  के
 बीच  लाईसेंस  जारी  किये  गये  |  अन्य  प्रश्नों  के

 बारे  में  माननीय  सदस्य  यदि  मुझे  समय  दें  तो  बाद  में  सूचना  दू  गा  |

 Shri  Tef'  Pratap  Singh  :What  action  has  been  taken  by  the  Government  against  those
 who  violated  terms  and  conditions  of  the  licences  ?

 Shri  Mohan  Dharia  :  I  have  already  stated  that  all  such  cases  have  been  referred  to
 the  C.B.I.  and  the  investigation  is  going  on.

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  मंत्री  महोदय  की  नीति
 में

 दो  त्रुटियां  gi  मंत्री
 ने  कहा  है  कि

 तेल

 का  ऑ्रायात तीन महीने तीन  महीने
 के

 प्रदर  किया  जायेगा  कौर  मंत्री  यह  भी  जानते हैं  कि  अक्तूबर में  नई  फसल

 श्राजायेंगी  |  ग्रे  ्तो  ग्रायात  किया  गया  तेल  मोर  दूसरी  प्रोर  नई  फसल  इसका  तेल बी  जों  के  उत्पादकों

 पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इन्होंने  कहा  है  कि  वेल  वे  बीज  श्नरौरर  अधिक  क्षेत्रों  में  बीजे  जायेंगे  ।  क्या  इससे

 वर्तमान  संतुलन  तो  नहीं  बिगड़  रहा  है  ?  यदि  एक  फसल  अधिक  क्षेत्र  में  बीजी  जाये  तो  इसका  प्रभाव

 अन्य  फसलों  पर  भी  पड़ेगा  |  ऐसा  करने  के  स्थान  पर  क्या  प्रति  एकड़  पैदावार  बढ़ाने  के  लिये  कदम

 उठाये जा  रहे  हैं  ताकि  ass  क्षेत्र  में  तेल  के  बीज  न  बीजे  जायें  |

 श्री  सोहन  धारिया  :  मेर  विचार
 में  में  इस  प्रश्न का  उत्तर दे  चुका  हूं  ।  कहा था  कि

 वर्तमान

 फसल  कसी  है  सनौर  हमारी  जरूरत  क्या  लेने  यह  भी  कहा  था  कि  आयात  पर  निर्णय  लेते  हुये  हम  इन

 सब  ५ बाता  का  ध्यान  रखेंगे  ।  मैँ  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  को  मानता  हूं  कि  उत्पादकों  को  उचित  दाम

 मिलने  चाहिये  शोर  यदि  मूल्य  गिर  जायें  तो  हमें  सहकारी  संस्थाओं  waar  राज्य  सरकारों  अथवा  ग्न्य

 एजेन्सियों  से  सीधी  खरीद  करनी  लाभ  तो  वेवल  बिचौलिये  को  ही  प्राप्त  होता  है  इसबारे  में

 क्या  किया  यही  एक  समस्या  है  ।

 थ्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  फसल  वाले  क्षेत्रों
 के  बारे  क्या  स्थिति

 श्री  सोहन  मारिया
 :

 में  पहले  कह  चुका  हूं  कि  हम  यह  सोच  रहे  हैं  कि  ATT  अधिक  क्षेत्र में  खेती
 कसे  की

 भाये  ate  अधिक  पैदावार  वाले  बीज  कैसे  बोने  शुरू  किये  जायें  ।

 18



 10  1899  )
 अल्प  सूचना  प्रशन  संख्या  9
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 agt  दयानंद मिश्र  :  आरोप  लगाया  गया  है  कि  कछ  रायात  रक्ता  साध्य  समाप्त  करने के

 लिये  विदेशों को  गये  थे  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  जां  च.के  बाद  मंत्रा त्य  ने  दोषी  झ्रायातकर्त  ६.1 है|  के  पासपोर्ट  जब्त

 करने के  लिये  कोई  कदम  उठाये  थे  ;  यदि  नहीं  तो  नस़्ल  क्या का  रण  हैं
 ?

 श्री  मोहन  मारिया  :  इन  आरोपों  को  जब  हम  एक  बार  सी ०  बी ०  आई  को सौंपते  हैं  तो  उन
 पर

 कार्यवाही  करना  उनका  काम  है  ।

 श्री  इयामनंदन मिश्र  यह  काम  मंत्नालय  का  है  |

 श्री  सोहन  धारिया  निश्चय  ही  मैँ  उनसे  बात  करूंगा  कि  मैं  झपके  प्रश्न  के  प्रभावों  को

 समझता ह  ।

 ‘Shri  Chander  Shekhar  Singh  :  May  I  know  whether  some  conditions  laid  down  at
 Par time  of  issuing  licences,  if  so,  what  was  the  necessity  of  referring  this  case  to  the

 Then  it  is  a  very  simple  question.

 Shri  Mohan  Dharia  No  condition  was  laid  down  Licence-holder  can  import  within
 12  months  Only  the  cases  of  selling  goods  abroad  were  referred  to  C.B

 Shri  Chander  Shekhar  Singh  :  Was  not  any  condition  Jaid  down  ?

 Shri  Mohan  Dharia  Unfortunately  no  such  condition  was  imposed  on  them.

 श्री  श्रण्णासाहिब  गोटखिंडे  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  arma  किये  गये  तेल  को  5  लाख

 से  अधिक  आबादी  वाले  शहरों  में  कुछ  चुने  हुये  केन्द्रों  द्वारा  वितरित  किया  जा  रहा  है
 ।  इससे कम  झाबादी

 वाले  शहरों के  बारे  में  कया  व्यवस्था की  गयी  है  ?  क्या  उन्हें  व्यापारियों  की  दया  पर  छोड़ा  जायेगा
 ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  यह  एक  साधारण सा  तक॑  है  ।  ये  केन्द्र  उन  बड़े  क्षेत्रों  में  हैं  जहां  तेल  की

 अधिक खपत  होती  है  ।  यदि  हम  बड़े  बड़े  उपभोक्ता  केन्द्रों में  इसकी  सप्लाई करें  तो  इसका  प्रभाव

 ग्रामीण  क्षेत्रों  पर  पड़ेगा  ।  इस  प्रकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  मध्यम  दर्ज  के  शहरों  का  ध्यान भी  रखा  गया

 है  |

 श्री  श्रण्णासाहिब  गोट खि डे  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  तेल  नहीं  देश  भर  में  उपलब्ध नहीं  है  ।

 इसकी  कमी  है

 श्री  पूर्ण  सिन्हा :  यह  सच  है  कि  आयातित  स्टाक  में  से  खाद्य  तेल  की  कुछ  मात्रा इस
 मास

 sce

 ra  साम  को

 wat

 थी

 और

 सालू  हुआ  कि  उसमें  मिलावट
 थी  गर

 थाने

 ate  नहीं
 था  श्र  इसे  सरकारी  आदेश  द्वारा  वितरित  करने  से  रोका गया  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही

 की  गयी  है  ?

 श्री  मोहन  मारिया  इस  प्रकार  की  किसी  शिकायत  की  मझे  जानकारी  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप इसे  देखें  ।

 श्री  तरुण  गोगोई  :  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  के  अ्रनसार  बडे  बड़े  शहरों  के  लिये  पर्याप्त  प्रबन्ध

 किये गये  हैं  ।
 र

 इसका  प्रभाव  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  छोटे  शहरों  पर  masa  पड़ेगा  रौ  फिर  भी  देश  में

 तेल  की  कमी  चल  रही  है

 श्री  मोहन  धारिया :  मुझे  कमी  का  पता  है  ।
 पूरे स्टाक

 के  बिना
 मैं  इस  योजना

 को
 लागू  नहीं

 कर  सकता  |  रेपसीड  तेल  के  929nn0n प्र  20UU00  टन  के  स्टाक  होने  के  बाद  ही  मैं  इसे  लागू कर  सकता  हूं  ।  एक
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 (Saka)

 तो  हमने  अधिकाधिक  आयात  की  योजना  बनायी  हैं  दूसरी  sire  हम  प्रायश्चित  तेल  की  सप्लाई  अधिक

 क्षेत्रों में  कर  रहे  हैं

 श्री डी०  बी०  मंत्री  महोदय  ने  बिचौलियों  को  हटाने  के  बारे  में  कुछ  कहा  है  ।  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  विचाराधीन  है  ate  यदि  तो  इसकी  aaa  बातें  क्या  हैं
 ?

 श्री  मोहन  मारिया :  मैं  माननीय  सदस्य  से  aia  करना  चाहूंगा  कि  यदि  हमारी  सहकारी

 संस्थायें  ठीक  हों  तो  हम  माल  सीधे  उपभोक्ताओं तक  पहुंचा  सकते  हैं  ।  मैं  सभा को  .  पहले  ही  आश्वासन

 दे  चुका  हूं  कि  मेरी  भ्रोर.से
 इस

 बारे  में  पूरा  पूरा  सहयोग  मिलेगा
 ।

 श्री  सोनुली  पाटिल
 :

 तेल  के  बीजों  तथा  तेल
 की

 कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुये  मंत्री  महोदय

 क्या  तेलबीजों  के  एकाधिकार  क्रम  तथा  समेकित  नीति  पर  विचार  करेंगे  ?  क्या  इस  बात  की

 जानकारी  भी  है  कि  तेल  बीजों
 के

 दाम  पिछले  वर्ष
 की  तुलना  में  दुगने  हो  गय ेहैं

 जिससे
 बहुत  हानि  हो

 रही  है  ।  इस
 स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  वे  क्या  करने  जा  रहे  हैं

 ?

 श्री  मोहन  धारिया :  एकाधिकार क्रय  का  सुझाव  विचारणीय है
 ।  तिलहन क  मूल्य  विधि  के

 बारे  में  मैंने  कृषि  मंत्री  से  बात  की  है  ।

 श्री  कार  कके०  महा लगी :  सी०  बी०  झाई ०  की  जांच  रिपोर्ट  कब  TH  जायेगी  ?-

 श्री  मोहन  मारिया  :  हमने  उन्हें  कह  दियां  है  कि  हमें  रिपोर्ट  शी'घ्नातिशी  चाहिये  wiz

 उन्होंने  भी  कहा  है  कि  पूरा  प्रयास  करेंगे  |

 श्री  ito  के'०  महा लगी  :  कोई  समय  सीमा  तो  होनी  चाहिये  ।

 श्री  मोहन  :  सम्भव  नहीं  क्योंकि  इससे  कुछ  विदेशी  सम्बद्ध हैं  प्रौढ़

 जांच  विदेशों में  होंती  है  ।  यदि  यहीं  होती  तो  इसमें  इतना  विलम्ब  न  होता  ।  इसलिये  अधिक  समय

 लगने  की  सम्भावना है  ।

 श्री  विनोद  भाई  ato  समाठ  मैं  जानता हूं  कि  मंत्री  उन  रायात  कतारों  से  बहुत  नाराज हो  गये

 हैं  जिन्होंने  तेल  aaa  के  मामले  में  लोगों  से  धोखा  किया  है  प्रौढ़  माल  बाहर बेच  कर  बहुत  लाभ  कमाया

 है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  ने  अखाद्य  तेल  अर्थात  सरसों  के  तेल  के  निर्यात  पर  विचार  किया  है  ताकि  सरसों

 के  तेल  के  कारखाने  बंद  हो  जायें
 ग्रोवर

 बेरोजगारी  हो  जाये
 !

 at  मोहन  मारिया  :  यह  भिन्न
 प्रश्न  हैं  ।  अर्थात्  रखा प्र  तेल

 की  आवश्यकता  तथा

 की  मात्रा  सम्बन्धी  दो  प्रश्नों  को  मिलाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  इस  वारे  में  fea  कोण

 अपनाया  जाना  चाहिये  ।  मेरी  नाराज़गी  देश  के  हितों  के  लिये  बाधक  नहों  होगी  ।  मेरी  नाराज़गी  देश
 ी के  हित  में  है  कि  यदि  कोई  दे  र  के  श्रहिंत  में  काम  करता  है  तो  उसके  विरुद्ध  उचित  कार्य  ह  की  जाये  |

 i  DOD

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 Written  Answers  to  Questions

 चाय  कम्पनियों  में  विदेशी  साम्य  पूंजी  को  कम  करना

 *
 284.  श्री  सो०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने
 देश

 में  काम  कर  रही  स्टिंग  चाय-कंपनियां  को  कहा  था

 कि  तना  नवना
 a

 31  1977  साम्य  पूंजी  को  कम  करने  की  एक  व्यापक  योजना  पेश
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 1  1977  लिखित  उत्तर

 (@)  यदि  तो  ब्या  इस  निर्देश  का  पालन  किया  गया  wiz

 यदि  तो  इस  संबंध  में  आगे  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  पटेल )  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 घिनियम  की  धारा  29  के  अन्तर्गत  भारतीय  fora  बेक  ने  सभी  स्टिंग  चाय  कम्पनियों  को  इस

 शय के  निदेश  जारी  कर  दिए हैं  कि  वे  भारत  में  प्रश्न  कारोबार  प्रस्ताव  के  श्रीमोहन  की  तारीख

 पे  दो  ay की  श्रद्धा के  उन  भारतीय  कम्पनियों को  भ्रन्तरित  कर  जिसकी  शेयर  पंजी  में

 निवासियो ंके  शेयर  74  प्रतिशत से  अ्रधिक  न  हों  ।  कुछ  मामलों  में  यह  समय-सीमा  इस
 वर्ष

 के  अन्त  में और  कुछ  मामलों  में  श्रागामी  वर्ष  की  प्रथम  छमाही  में  समाप्त  हो  जायेंगी  |

 शर  बैक  के  निदेश  कानूनी  किस्म  के  हैं  प्रौढ़  कम्पनियां  इस  संबंध में  अपने

 प्रस्ताव  भेज  रही
 हैं  ।

 बन्द  पड़  जूट  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  को

 *  285.  श्री  एम०  कंल्याणसुन्दरम :
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और

 सहकारिता

 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  मे  कलकत्ता

 में  बन्द  पड़ी  कुछ
 जुट  मिलों  प्रबन्ध  नियन्त्रण

 में  ले  लेने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  उसके  तथ्य  कया  ;

 क्या  इस  क्षेत्र  के  श्रमिक  संघों  ने  मांग  की  है  कि  सरकार  को  मिलों  का  प्रबंध  अपनें

 नियन्त्रण में  लने  की  बजाय  इनका  पूर्ण  राष्ट्रीयकरण  करना  कौर

 यदि  तो  उसपर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक ga  और  सहकारिता  मंत्री  मोहन  तथा  )

 दो  बन्द  पड़ी  पटसन  मिलों  Fo  लि०  तथा  यूनियन  मिल  का  सरकार

 हारा  16  1977  कौ  अपने  नियन्त्रण  में  ले  लिया गया  है

 तथा  इन  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण  की  कोई  प्रस्थापना  इस  समय  विचाराधीन

 ह
 >

 | है |

 राष्टीय  कपड़ा  निगम  का  काय

 *  287.  श्री  एस०  जी०  मुरुगन  :.  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  का  कार्य  अ्रसंतोषजनक पाया  गया  कौर

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  we  उसके  कार्य  को  सुधा  रने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शौर  सहकारिता  मंत्री
 मोहन

 (#)  तथा  .

 राष्ट्रीय  वस्त्र
 निगम  को

 विरासत  में  मिली  समस्याओं  श्रीमती  पुरानी  मशीनें  तथा  बेशी  श्रमिक
 शादी

 कौ
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 क  eee

 देखते  हुए  सरकार  यह  नहीं  समझती  कि  कुल  मिलाकर  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  का  काम  सन्तोषजनक

 मिलों  के
 कार्यकरण  में  सुधार के  लिए  इस  निगम  ने  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  उपाय  किए  हैं

 (1)  मशीनों  का  आधुनिकीकरण  नवीकरण
 :

 (2)  बेशी  श्रमिकों  का  सुव्यवस्थीकरण ;

 (3)  केन्द्रीकृत  आधार  पर  कच्चे  माल  की  भारी  मात्ना  में  खरीद

 (4)  उत्पादन  के  ढांचे  का  और

 (5)  विपणन  नीति  में  परिवर्तन  ।

 मूल्य  विधि  पर  रोक

 *  288.  श्री  पी०  त्याग राजन

 को  एस०  एन०  गोविन्दन  नायर  :

 कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक ota  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वेच्छा  से  वस्तुभ्नों
 की

 मूल्य  वृद्धि  पर
 रोक

 हेतु  सहमति  के
 लिए  उद्योगपतियों में

 हुए  कथित  समझौते  को  क्रियान्वित  कर  दिया  गया  है  ;

 जिन  वस्तु भ्र ों  की  मूल्य  वृद्धि  पर  रोक  नहीं  होगी  उनके कुल  मूल्य  की
 अपेक्षा

 उन  वस्तुयें

 का  जिनके  मृत्य  वद्धि पर  रोक  सम्भावित  मूल्य  कया  है  ;

 क्या  सरकार  मूल्य-विधि  पर  श्रमिक  निम्नतर  स्तर  पर  रोक  सग  नि  हे Ted  प्रयास कर  रही  है  ;

 र

 यदि  तो  उसका क्या  परिणाम  निकला ?

 वाणिज्य तथा  नागरिक  पूर्ति  ale  सहकारिता मंत्री  मोहन
 :

 (*)  समाचार  पत्तों

 में  यह  घोषणा  छपी  थी  कि  बम्बई  कौर  कलकत्ता  में  स्थित  बहुत  से  उद्योगपतियों  ने  स्वेच्छा  से  यह  निर्णय

 किया  है  कि  वे  हानि  में  चल  रही  यूनिटों  को  छोड़ कर  31  1977  तक
 द्वारा  तैयार  की

 जाने
 वाले  वस्तुग्रों के मूल्य के  मूल्य  नहीं  बढ़ायेंगे  ।

 उसमें  यह  भी
 कहा  गया

 था
 कि  उनके  द्वारा

 इस
 बात  के  लिये

 भी  प्र  यत्न  किये  जाएंगे  कि  जहां  तक  संभव  निवेशों  को  लागत  में  होने  वाली  किन्ही  भी  विधियों  को

 खपा  लिया  यदि  लागत  में  ये  वृ  धियां  बहुत  अधिक  न

 इसे  मूल्य  स्थिरता  के  प्रन्तर्गत  art  वाले  उत्पादों  की
 सीमा

 व  अनेकता को  ध्यान में  रखते

 हुए  इस  बात  कानूनी  लगाना  संभव  नहीं  हो  सकेगा  कि  उनका  मूल्य  कितना  होगा  कौर  तैयार  की

 गई  तथा  बेची  गई  के  कुल  मूल्य  में  उसका  क्या  होगा
 ।

 तथा  उ  लोग  तथा  राजनैतिक  दलों  श्रौर टेड  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों

 के  साथ  1977  को  हुई  एक  बैठक  में  प्रमुख  व्यापारिक  घ  रानों  को  कहा  गया  था  कि  प्रयत्न  यह  होना

 चाहिए  कि  मूल्यों को  वर्तमान  स्तर  पर  स्थिर  रखने  के  बजाय  उन्हें  कम  किया  जाये  ।

 Opium  Processing  Plant  at  Jhalawar

 289.  Shri  Chaturbhuj  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  be  pleased
 to  state  whether  Government  propose  to  set  up  an  opium  processing  plant  in  Jhal  war
 district  which  is  leading  in  opium  cultivation  but  is  an  economically  backward  district  ?
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 10  1899  लिखित  उत्तर

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  There  is  presently

 a  proposal  to  set  up  a  plant  for  extraction  of  alkaloids  from  lanced  poppy  capsules  in  the
 no  proposal  to  set  up  an  opium  processing  plant  either  at  Jhalawar  or  elsewhere.  However

 poppy  growing  areas  of  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  is  under  (01516 911010,  Final
 decision  about  the  location  of  the  plant  has  not  yet  been  taken.

 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  विमान चालकों  तथा  एयर  कार्पोरेशन  एम्प्लाईज

 घटिया की  मांगें

 *
 200.  श्री  कार  बी०  स्वामीनाथन  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  इण्डियन  ए  एयरलाइन्स  के  विमान चालकों  कौर  एयर  कार्पोरेशन  एम्प्लाईज  नियम

 ने  धमकी  दी  है  कि  यदि  उनकी  मांगें  जल्दी  ही  पुरी  न  की  तो  वे  हड़ताल  कर  देंगे

 यदि  at,  तो  उनकी  मांगें  क्या  है

 उनकी
 कितनी

 मांगों
 को

 सरकार
 ने  स्वीकार कर  लिया  ;

 alk

 उनकी  हड़ताल के  क्या  कारण  हैं
 ?

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  यद्यपि  इंडियन

 एयरलाइन्स  के  बिमान  चालकों  ने  हडताल  पर  जाने  की  धमकी  नहीं  दी  तथापि  इण्डियन  एयरलाइन्स

 को  एयर  कार्पोरेशन  एम्प्लाईज  यूनियन  से  3  1977  की  तारीख  का  एक  नोटिस  प्राप्त  ear

 जिसमें  20  1977 से  हड़ताल  की  घोषणा  का  प्रस्ताव  था  |  क्षेत्रीय श्रम

 कानपुर  द्वारा  18  1977
 को  दोनों  पक्षों  के  साथ  समझौता  कार्यवाही  शुरू

 की  जानी  थी  परन्तु

 इसी  बीच  एयर  कार्पोरेशन  एम्प्लाइज  यूनियन  ने  प्रबंधक  वर्ग  के  साथ  द्विपक्षीय  विचार-विमर्श  पुनः

 आरम्भ  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की  ।  लिहाज़ा  समझौता  कार्यवाही  स्थगित  कर  दी  गयी

 विचार-विमश का  काम  इस  समय  चाल है  ।

 एयर  कार्पोरेशन  एम्प्लाईज  यूनियन  की  मांगें  उत्पीड़न  के  तथाकथित  मामलों  के

 कर्मचारियों के  लिये  पदोन्नति  के  और  अ्रधिक  शिफ्ट  स्थानांतरण

 क्मेंचारियों की  संख्या  विधि  तथा  सेवा  की  प्राय  सामान्य  शर्तों  के  बारे  में  हैं  ।

 मांगों
 पर  एयर  कार्पोरेशन  एम्प्लाइज  यूनियन  तथा  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  बीच

 विम  किया जा  रहा  है  ।  अगली  बैठक  1977  के  पहले  सप्ताह  में  होगी  |  इंडियन  एयरलाइन्स

 द्वारा  स्वीकार की  गयी  मांगों  के  बारे  में  जानकारी  विचार-विमर्श  की
 कार्यवाही  समाप्त  हो

 जाने के  बाद ही  प्राप्त हो  सकेगी

 प्रश्न  नहीं  क्योंकि कोई  हड़ताल  नहीं हुई  है  ।

 टेक्स प्रो सिल  संगठन  द्वारा  धन  राशि  का  एकत्रित  किया  जाना

 *  295.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  अर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एक  गैर-सरकारी  संगठन  ट  क्सप्रोसिल  को  कोटा  शल्कों  तथा  जर्माना के  रूप  में

 लगाने  तथा  उसे  वसूल  करने  के
 ग्र साधारण  अधिकारों का  प्रयोग  करने  की  अनुमति है  जब  कि  ger
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 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  को  यह  प्राप्त  नहीं  जैसा  कि  र  877  के  फिनेन्शियल  बम्बई

 में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  क्या  उक्त  शभ्रधिकार  किसी  विधान  पर  श्राधारित

 क्या  किसी  संसदीय  समिति  ने  टैक्स प्रो सिल द्वारा  इस  प्रकार  धनराशि  एकत्रित  किये

 जाने पर  ata की  है  ;  कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यह  संगठन  लेखों  की  सरकार  द्वारा  परीक्षा  कराने से  इन्कार

 करता  रहा है  हालांकि  इण्डियन  काटन
 मिल्स  फैडरेशन

 के
 माध्यम

 से  परोक्ष  रूप  से  कुछ
 ध  न

 मार्केट

 विकास  निधि  से  इसके  पास  पहुंचता  है  ।

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारिता  मंत्री  सोहन  मारिया )
 :  टैब्सप्रोसिल

 वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद  )  कोई  शल्क  एकत्र  नहीं  करता ।  फिर  वह  सूती  वस्त्रों  के

 तकों  को  सेवाएं  प्रदान  करने  तथा  उन  देशो ंके  लिये  निर्यात  कोटे  आबंटित  करने  के  उपलक्ष्य में  जिनको

 सुती  वस्त्रों  का  निर्यात  कोटे  के  अधीन  किंया  जातीं
 उन  से  कछ  प्रभार  लेती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जी  नहीं

 विपणन  विकास  फंड  से
 कुछ

 भी  धन  टैक्स प्रो सिल  को  सीधे  अथवा  भारतीय  सूती  मिल्स

 संघ  के  जरिए  नहीं  मिलता  कौर  टैक्स प्रो सिल  द्वारा  सरकारी  लेखा-परीक्षा  कराने  से  इन्कार  करने का  प्रश्न

 नहीं  उठता  ।

 Revised  Policy  for  Grant  of  Loans  by  Nationalised  Banks

 +*296.  Shri  Har.
 be  pleased  to  state  :

 govind  Verma  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and
 Banking

 (a)  whether  nationalised  banks  are  making  changes  in  their  policy  of  granting  loans,
 and  ;

 (b)  if  so,  the  outline  of  the  revised  policy  and.  the  time  by  which  it  would  be  enforced  ?

 The  Minister  of  Finance  &  Revenue  &  Banking  (Shri  H.  M.  PATEL)  :

 (a)  and  (0).  The  lending  policy  of  the  public  sector  banks  is  governed  by  the  priorities
 laid  down  from  time  to  time  by  Government  and  the  Reserve  Bank  of  India.  AS  a  result
 the  Public  sector  banks  are  increasingly  adopting  a  need-based  approach  as  distinct  froma

 security-oriented  approach  which  characterised  their  earlier  lending  policies.

 Some  of  the  basic  guidelines  which  have  been  issued  to  them  recently  are  indicated
 Ow

 (i)  Banks  have  been  advised  to  revise  their  branch  expansion  programme  so  as  to.
 establish  at  least  one  commercial  bank  branch  at  each  of  the  unbanked  Community
 Development  Blocks  by  June,  1978.

 1)  Banks  have  been  instructed  to  bring  about  further  refinement  in  their  performance
 budgeting  system  on  a  priority  basis  with  a  view  to  ensuring  that  budgets  become
 more  meaningful]  and  purpose  oriented.

 (iii)  Public  sector  banks  have  been  advised  to  formulate  credit  plans  for  all  the  districts
 in  the  country  by  the  end  of  March  1978  so  that  all  the  financing  institutions  in  the
 district  can  jointly  assist  in  the  economic  development  of  the  districts  which  are  the
 recognised  administrative  units.

 (iv)  In  order  to  enlarge  the  flow  of  credit  to  the  weaker  sections  of  the  community,
 banks  have  been  instructed  to  ensure  that  at  least  33:3  per  cent  of  their  aggregate
 advances  flow  to  the  priority  sectors  by  the  end  of  March  1979..
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 (४)  Government  have  advised  bank:  to  take  corrective  measures  so  that  rural  and  semi-
 urban  branches  of  public  sector  banks  achieve  a  credit  deposit  ratio  of  at  least  60  per
 cent  by  March  1979,

 (vi)  To  ensure  18161  flow  of  credit  to  the  weaker  sections  of  the  community,  Gov-
 ernment  have  revised  the  scope  and  coverage  of  the  Differentia]  Rate  of  Interest
 scheme  recently  under  which  loans  are  provided  to  eligible  persons  at  4  per  cent
 rate  of  interest.

 (vii)  Public  Sector  banks  have  been  advised  to  simplify  the  procedures  for  sanctioning
 loans  and  to  take  measures  to  improve  their  customers’  service.

 (viii)  In  order  to  ensure  expeditious  disposal  of  loan  applications,  instructions  have  been
 issued  to  banks  that  they  should  finalise  small  loan  applications  involving  credit
 limit  upto  Rs.  10,000!-  within  a  period  of  3-4  weeks  from  the  date  of  receipt  of  such.
 applications  and  above  that  limit  within  a  period  of  3  months.

 नए  औद्योगिक  एककों  को  उत्पादन  इक  से  छट

 *  297.  श्री  एस०  रामगोपाल  क्या  faa  तथा  राजस्व  ौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बतानें

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  व्यांपारी  मंडल  ने  शअनंरोध  किया है
 कि  नए  प्रौद्योगिक  एककों  को  एक

 ग्  ike
 विशेष  प्रविधि  तक  उत्पादन शुल्क  के  भुगतान से  पूर्ण  छूट

 दी  जाये
 ;

 यदि  तो  उस पर  सरकार  की  क्या  प्रांतो क्र या है  ?

 वित्त
 तथा

 राजस्व
 wie  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  हां  ।

 अ्रधिक  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  उत्पादन-शुल्क  राहत  देने  संबंधी

 योजना के  जो  16  1976  की  अ्रधिसूचना  संख्या  198  उत्पादन  शुल्क

 के  अधीन  दोषी  त  की  गयी  विनिर्दिष्ट  प्रकार  के  माल  का  उत्पादन  कर  रहे  नये  एककों  को  उनके

 द्वारा  अन्यथा देय  शुल्क  के  ताकत  तक  उत्पादन-शुल्क से  छूट  पहले  ही  उपलब्ध है

 Demand  from  Bar  Associations  of  Delhi  for  Deleting  certain  provision  of  Income-tax  Act

 +*298.  Shri  Krishna  Kumar  Goyal:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking
 be  pleased  to  state

 Government  zre  aware  that  various  Bar  Associations  in  the  capital  have
 (a)  whether

 made  a  demand  for  deleting  that  section  of  Income-tax  Act,  1961  under  which  it  is  compulsory

 for  income-tax  lawyers  to  adopt  the  special  system  of  accounts  ;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  Yes,  Sir.

 The  Bar  Association  (Income-tax),  New  Delhi  has  forwarded  a  copy  of  the  Resolution

 adopted  at  a  meeting  of  certain  Bar  Associations  held  on  4th  Ju  ne,  1977  at  the  office  of  the’

 Bar  Association  (Income-tax),  New  Delhi  suggesting,  inter  alia,  the  deletion  of  sub-section

 (3)  of  section  44AA  of  the  Income-tax  Act,  1961.

 (b)  Government  is  not  in  favour  of  deleting  the  relevant  provision.
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 Answen
 लक

 July  1,  19717.0

 मारुति  लिमिटेड  कार  इस अर  cur  सम्बद्ध  फर्मों  द्वारा  fren
 है  सर्व ह  गया  faate

 *209.  श्री  कंवर  लाल  गप्प  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  we  सहकारिता  मंत्री  यह

 की  ड्रग  कि  :

 सरकार  को  पता  है  कि  मारूति  लिमिटेड  तथा  इससे  सम्ब  शव  फर्में  अर्थात  मारूति

 हैवी  बिल्स  ate  मारू ति  ट  क्नीकल्स  सोवियत  रूस  को
 '
 ast 4  ||

 ल  सेव a1  रन  र  का  निर्यात  करती

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 मारूति  कम्पनी  द्वारा  विदेशों  को  किये  गये  सभी  निर्यातों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 मारूति  फर्मों  विदेशी  फर्मों  अथवा
 विदेशी  सरकारों  के  साथ  aaa  के

 के  बारे  में  किये  गये  करारों  की  रूपरेखा  क्या  है  ?

 rans \ - वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शर  सहकारिता  मंत्रो  मोहन  घ
 चन्  है  .  से

 जानकारी  एकत्र  की  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 हीरो  का  पर्यटन  केर  थे  र  प  में  ema

 #300.  श्रीमती  रोका  देवी  बड़कटकी :  कया  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री यह बताने यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  क्या  श्रीराम  स्थित  हाजो  को  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  विकसित  करने  का  सरकार  के

 पास  कोई  प्रस्ताव

 पर्यटन  wile  नागर  विमानन
 मंत्री  पुरुषोत्तम  :  साधनों  की  कमी  तथा  ग्रन्थ

 प्राथमिकताओं  एवं  हाजो  में  विदेशी  पर्यटकों  के  प्रवेश  पर  लगे  प्रतिबंधों  के  में

 हीरो  का  एक  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  विकास  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं है
 ।

 स्टेट  बेक  श्राफ  इंडिया  द्वारा  बचत  बक  ama  नथो  को  प्याज

 *  ५01.  श्री  दिव  सम्पत  राम  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैक  ad  में  दो  बार  अर्थात जन जून
 ate  दिसम्बर  अपने  खाते  बन्द

 करते  हैं  तथा  वहां  खुले  बचत  बैंक  खातों  पर  प्रति  छमाही  ब्याज  देते  हैं  ;

 कया  स्टेट  बेक  ore
 इण्डिया

 aaa  खाते
 वर्ष

 में  एक  बार
 अर्थात  भ्रक्तूबर  में  बन्द  करता

 है
 तथा

 अपने  ग्राहकों  को  बचत बैक  खातों  पर  वार्षिक व्याज  देता है  ;  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  स्टेट  बेक  आफ  इण्डिया  में  वक़्त  बैंक  खाताधारियों  को

 श्रघेवापिक  ब्याज  देने  का

 faa  तथा  राजस्व  तौर  बेकिंग  |
 एच०  एस०  :  से  बैंकिंग

 कम्पनी  का  जैन  कौर  1970  की  धारा  10  के  अनुसार  प्रत्येक
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 ह  लिखित
 उत्तर

 sf
 राष्ट्रीयकृत  बैक  से  भ्र पे क्षा  की  जाती  स

 ९  कि  वह  प्रतिवर्ष  दिसम्बर  को  बी  लेखा  पुस्तकें  बन्द  करे

 अर  तुलना  पत्र  बनवाये  |

 इसी  प्रकार  भारतीय  स्टेट  बैक  1955  की  धारा  39  अर  भारतीय  स्टेट

 बैक  बैक  )  1959  की  धारा  39  के  अनुसार  भारतीय  स्टेट  बैंक  ग्रोवर

 भारतीय  स्टेट  बैंक  की  श्रनुषंगियों  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  प्रतिशत  31  दिसम्बर  को  अपनी  लेखा

 पुस्तकें  बंद  करें  कौर  तुलना  बनवाये  ।

 1970  सरकार के  पराग्वे  से  भारतीय  रिजवी  बैंक नें  यह  निर्णय किया  था  कि  जहां तक

 14  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  का  संबंध  बैंकों
 को  चाहिए कि  संबंधित  बैंक

 के
 निदेशक  मंडल

 के  श्रनमोदन भक

 के  लिए  प्रतिवर्ष  31  दिसम्बर  को  वार्षिक  लेखों  को  बंद  करने  की  सांविधिक  अपेक्षा  के  वर्ष  में

 30  जून  को  पुस्तकों  बंद  करके  प्रत्येक  at  के  पहिले  वर्षो  के  दौरान  बैंक  के  कार्यचालन  का
 श्रांत  रिक

 मूल्यांकन n

 जहां  तक  बचत  बैंक  खातों  पर  ब्याज  देने  का  संबंध  14  राष्ट्रीयकृत बैंक  कौर  भारतीय

 tee  बनके  7  भ्रनुषंगी बैंक  बचत  जमा
 खातों

 पर  वर्षा  के ग्रा घार  पर  ब्याज देते  किन्तु  भारतीय

 स्टेट  बक  वर्ष  के  sare  पर  नीचे  दिये  अनुसार  ब्याज  देता  है
 :

 बैक  ग्रन्थि  जिसके  लिए  बचत  बैंक  महीना  जिस  में  बचत

 खातों  पर  ब्याज  लगाया  जाता  बैंक  खाते  में  ब्याज  जमा

 जाता है

 a
 (1)  14  राष्ट्रीयकृत  बक  1  दिसम्बर से  31  मई  तक

 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  7  अनुषंगी
 ्य

 (2)  भारतीय  स्टेट  बेक  (2)  1  जून  से  30  नवम्बर  तक  दिसम्बर

 1  अ्रक्ट्बर  30  सितम्बर  अ्क्टबरें ५

 तक

 er  ie

 भारतीय  fea  ta  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  भारतीय  स्टेट  बैंक  सरकारी  क्षेत्र

 के अन्य  जजों  के  समान  बचत  जक  खातों  पर  वर्षा  के श्राघार  पर  ब्याज  देने  के  बारे  में  लिखा  है  |

 इण्डियन  एयर  लाइन्स  के  चेयरमेन  के  रूप  में  श्री  पी०  alo  लाल  का  इस्तीफा

 #302.  श्री  शार  ०के०  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन
 मस्ती  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे f

 क्या  भूतपूर्व वायु  सेनाध्यक्ष ,  श्री  पी०
 सी०  लाल

 ने  14  1976  को  12  भ्रप्रैल

 1976  के  भूतलक्षी  प्रभाव  से  इंडियन  एयरलाइन्स  के  चैयरमैन  के  पद  से  इस्तीफा  दिया  ar;

 श्री  पी०  सी०  लाल  ने  भूतलक्षी  प्रभाव  से  अपना  इस्तीफा  किन  कारणों  से

 तौर
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 Written  Answers  Asadha  10,
 aa

 (Saka)
 ar  ee

 (77)  क्या  सरकार  न  इस  मामले  की  जांच  की  है  तो  यदि  तो  लाा उसका  फा  लाव

 निकला  ?

 पेंशन  त्र  नागर  विमानन  मन्त्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता ॥

 संबद्ध  fares  की  जांच  करने  पर  यह  पता  चला  है  कि  aaa  वायु-सेनाध्यक्ष  एयर

 चीफ  मार्शल  पी  ०सी ०  लाल  को  1  1973  से  3  वर्ष की  भ्र वर धि  के  लिए  इण्डियन  एयरलाइन्स  का

 अध्यक्ष-व-प्रबंध  निदेशक  नियुक्त किया  गया  परन्त ुबे  12  म्रघ्नल  1976 से  30  1976  तक

 अवकाश  पर  चले  गये  तथा  उन्हें  1  जुलाई  1976  से  30  दिन  की  gata  का  वेतन  दिलाने  के  लिये

 इंडियन  एयरलाइन्स  कार्पोरेशन  एम्प्लाईज  सर्विस  रेगलेशन्स  के  नियम  13  वे  अवगत  कायवाही

 की  गयी

 राष्टोयकृत  बैंकों  के  लिये  कमरा  रियों  को  भर्ती  का  केन्द्रीयकरण

 *  03.  श्री  एस०  डी०  सोम सुन्दरम  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  लिये  सभी  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  की  भर्ती  के  केन्द्रीयकरण  के  बारे

 में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 क्या  राष्टीय  बैंकों  की  एक  tet  tite  में  अपेक्षित  कर्मचारियों
 की  इष्टतम  कर्मचारी  संध्या

 निर्धारित  करने के  लिये  कोई  समान  मानदण्ड  बनाया  गया  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  तौर  बेकिंग
 मन्त्री  एच ०  एम ०  सरकारी  क्षेत्र  के

 बैकों  में

 कनिष्ठ  भ्र धि कारियों  के  संवर्गों  र  लिपिक  संवर्गों  की  सेवाओं  में  ate  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  व्यक्तियों

 का  चयन  करने  के  वास्ते  बै  किंग  सेवा  आयोग  1975  के  अधीन  1977 में  बैकिंग

 सेवा  भ्रायोग  की  स्थापना  की  गई  थीं  ।  mam  ने  बैंकों  के  लिए  कर्मचारियों  की  भरती  करना  अभी

 रम्भ नहीं  किया  है  ।

 श्र  (a).  यद्यपि  कुछ  क  ने  अपने  कार्य  के  भार  को  प्रप ने  कर्मचारियों  की  संख्या  से

 सम्बद्ध  करने  के  प्रिये  मापदण्डों  का  स्वयं  विकास  किया  तथापि  सरकारी  क्षेत्र  के  बका क तुलन के  तुलनीय  एककों

 में  प्रावश्यक  कर्मचारियों  की  अ्रधिकतम  संख्या  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  सामान्य  मापदण्ड  विकसित

 नहीं  किये  गये  है  ।

 ट्िन्वर्षीय  ara  निवेश  कार्यक्रम

 2327.  श्री  कार  बी ०  स्वामीनाथन  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एक  संस्था  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  के  सहयोग  से  कृषि  पूर्ववत  तथा  विकास  निगम

 द्वारा  बताये  जा  रहे  द्विवर्षीय  फोन  निवेश  कार्यक्रम  से  लाखों  भारतीयों  किसानों  को  लाभ  पहुंचने की

 तराशा बै

 प्रस्तुति  योजना  की  मुख्य  बात  क्या  है
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 1  1977

 fee  उत्तर

 देश  में  क़षि  उत्पादन  में  ग्रात्मनिभरता  प्राप्ति  के  लिये  यह  योजना  कहां  तक  सहायक  सिद्ध

 हो  सकती  है  ;  ak

 प्रस्तावित  योजना  से  कितने  समय  में  लाभ  मिलने  आरम्भ  हो  जायेंगे  ?

 चित्त  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एम०  :

 अंतर्राष्ट्रीय  विकास  संकर  द्वारा  कृषि  पूर्वी  कौर  विकास  निगम  को  उसके  निवेश  कार्यक्रम

 के  निम्नलिखित  प्रयोजनों  के  वास्ते  सहायता  के  दो-वर्षीय  कार्यक्रम  के  लिए  20  करोड़  डालर  का  ऋण

 मंजूर किया  गया  है  :

 राशि

 प्रयोजन

 1.  छोट  सिंचाई  art  कौर  खेती  की  भूमि  के  विकास  पर  1750

 2.  विविध  प्रकार  की  उधारी  के  लिए  ऋण  240

 3.  प्रशिक्षण  10

 2000

 प्रस्तावित  योजना  की  yay  मुख्य  बातें  थे  हैं
 :--

 (1)  निवेश  कार्यक्रम  में  प्रयोजनों  का  व्यापक  क्षेत्र  शमिल  होगा  ।

 (2)  इस  परियोजना  में  निर्धारित  छोटे  किसानों  को  उधारी  का  कम  से  कम  50  प्रतिशत

 प्रदान  किया  जायेगा  ।

 (3)  देश  के  पूर्वी  कौर
 उत्तर-पूर्वा  क्षेत्रों  के  कार्यक्रमों  के  लिए  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ।

 (4)  भूमि  विकास  बैंकों  ate  वाणिज्यिक  बैंकों  के  वरिष्ठ  कौर  मध्यम  स्तर  के  कर्मचारियों

 are  भूमि  विकास  बैंकों
 के

 कनिष्ठ  स्तर  के  कर्मचारियों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  ।

 (5)  ग्रामीण  ऋण  व्यवस्था  की  सक्षमता  को  सुदृढ़  उधारी  कारोबारों  के  लिए

 एक  से  मानक  स्थापित  करना  श्योर  ऋणदाता  बैंकों  द्वारा  वित्तीय  र  तकनीकी

 मानकों  के  अनुपालन  पर  जोर  देना  ।

 यह  कार्यक्रम  कृषि  उत्पादन  में  विधि  करने  में  प्रत्यक्ष  सहायता  का  कार्यक्रम  होगा  ।  इस

 कार्यक्रम  से  प्राप्त  होने  वाले  वृद्धिशील  उत्पादन  का  1976  के  फार्म  गेट  मूल्यों  के  ग्रनसार, भ्  लगभग

 330  करोड़  रुपये  होने  की  आशा  है  ।

 परियोजना  में  कल्पना  की  गई  है  कि  प्रथम  कृषि  पूर्वी  कौर  विकास  निगम  ऋण

 परियोजना  तर  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  की  सहायता-प्राप्त  कृषि  ऋण  परियोजनाओं  के  दौरान  प्रारम्भ

 किये  गये  कुछ  निवेश  पुरे  किये  जायेंगे  म्यार  कछ  अन्य  प्रारम्भ  किये  जो  परियोजना  अवधि  के

 दौरान  पूरे  किये  जापेंगे  तथा  हो  सकता  है
 उन्हें  उस  अवधि  के  बाद भी  बढ़ाया  जा  सके  ।  इस  लिए  उत्पादन

 पर  परियोजना  के  प्रभाव  का  gam  केबल  मोटे  रूप
 में  ही  मान  कर  ठीक  होगा  ।  फिर  भी  छोटे

 सिचाई  कार्यों
 ate  विविध  क्षेत्रों  में  किये  गये  निवेशों  से  लाभ  मिलने  में  लगने  वाला  समय  थोड़ा  ही  कविता  है  ।
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 रबड़  उत्पादकों  को  पु नर रोपण  के  लिये  राज  सहायता

 2328.  श्री  व्यालार  रवि  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  कौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रबड़  उत्पादकों  को  इस  समय  किस  दर  पर  राज  सहायता दी  जा  रही  है  कौर  वर्ष

 1976-77
 में  इस  सम्बन्ध में  कु  ल  कितनी  धनराशि  वितरित  की  गई  ;

 क्या  रबड़  उत्पादकों  को  पुनर्रोपण  के  लिये
 राज

 सहायता  देना  बन्द  कर  दिये
 जाने  के

 बार  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  ;  गौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ate  कया  है  प्रौढ़  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शौर  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  मारिया  )
 :  रबड़

 बोर्ड
 द्वारा  रबड़  उपजकर्ताश्रों को  पु नर रोपण  राज  सहायता  एस्टेट  /  जोत  के  आकार  के  प्रसारित

 लिखित  दरों  के  हिसाब  से  दी  जा  रही  है  :

 2  हेक्टर  TH
 --  7,500  रु०  प्रति  हैक्टर

 2  से  अ्रधिक  तथा  20  हैक्टर  तक  5,000  रु०  प्रति  हेक्टर

 20  हेक्टर  से  भ्रमित  --
 3,000  रू०  प्रति  हेक्टर

 1976-77  के  दौरान  बोर्ड  द्वारा  राज  सहायता
 के

 रूप  में  कुल  1,  0  0,  (8  58

 ५0  की  धनराशि दी  गई

 सरकार  ने  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है
 ।

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Public  Deposits  in  Limited  Companies
 2329.  Shri  Meetha  Lal  Patel  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking

 be  pleased  to  state  :
 (a)  the  total  amount  of  public  deposits  in  the  limited  companies  in  the  country  as  also

 the  number  of  the  depositors  ;  and
 (b)  whether  Government  propose  to  devise  measures  under  which  depositors’  money

 may  remain  safe  and  they  may  withdraw  it  in  need  and  the  companies  may  also  continve  to
 function  smoothly

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  Reserve  Bank
 of  India  have  reported  that,  according  to  the  /atest  available  data,  based  on  the  survey  of

 deposits  with  non-banking  companies,  the  total  deposits  and  the  number  of  deposit  accounts
 with  non-banking  corporate  sector,  as  at  the  end  of  March  1974,  were  Rs.  1026.6  crores
 ard  27.85  lakhs  respectively.  The  return  prescribed  by  the  Reserve  Bank  does  not  require
 the  companies  to  give  the  number  of  depositors  in  addition  to  the  number  of  deposit
 accounts,

 (b)  The  directions  issued  by  the  Reserve  Bank  to  financial  and  miscellaneous  non-
 banking  companies  and  the  rules  issued  by  the  Department  of  Company  Affairs  to  non-
 banking  non-financial  companies  restrict  the  quantum  of  decpsits  to  be  accepted  by  them  to
 specified  ceilings  and  require  them  to  disclose,  in  the  advertisements  soliciting  deposits  and
 in  the  deposit  application  forms,  the  prescribed  particulars  regarding  their  financial  position
 and  management.  These  measures  have  been  devised  to  provide  protection  to  the  depositors.
 Government  have  also  accepted  the  recommendations  of  the  James  Raj  Study  Group  on
 non-banking  companies  (i)  that  the  non-banking  non-financial  and  certain  categories  of
 non-banking  financial  companies  should  bring  down,  in  stages,  the  quantum  of  their  deposits
 from  50  per  cent  to  25  per  cent  of  their  net  owned  funds,  (ii)  that  the  non-fina:  cial  companies
 should  maintain  in  the  form  of  liquid  assets  (excluding  cash  in  hand)  not  less  than  10  per  cent
 of  the  de  posit  liabilities  maturing  during  the  course  ofa  year,  and  (iii)  that  the  non-banking fi  nancial  and  non-financial  c  ompanies  should  furnish  certain  more  particulars  in  their
 advertisements  for  de  posits,  such  as  (a)  the  amount  of  deposits  which  they  can  accept  under
 the  prescribed  ceilin  g  restrictions,
 a  recent  date,  (c)  the  amount  of

 (b)  the  amount  of  deposits  actually  received  by  them  on

 a  declaration  that  they  have  com
 overdue  deposits  excluding  unclaimed  deposits,  and  (d)

 or  the  directions  of  the  Reserve
 plied  with  the  rules  of  the  Department  of  Company  Affairs

 Bank,  as  the  case  may  be,  and  that  the  compliance  with  the Tules  or  the  directions  does  not i  mply  that  the  repayment  of  the  deposits  is  guaranteed  by the  Central  Government  or  the  Reserve  Bank  and  that  the  deposits  accepted  by  them  are unsecured  liabiiities  of  the  co  mpanies.  Wh.ile  some  of  these  recommendations  have  be.n
 implemented,  others  are  in  the  process  of  being  implemented.
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 एयर  इण्डिया  a  कार्य  प्रणाली  में  परिवर्तन

 2330.  श्री  वसन्त  साठे  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  एयर  इंडिया  की  कार्य  प्रणाली  में  भारी  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  तत् सम्बधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 पर्यटन  अर  नागर  विमानन  मन्त्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  )
 :  mit  एयर

 इंडिया  के  परिचालनों  के  ढांचे  में  कोई  बड़े  परिवर्तन  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 1977  तथा  1978  में  उनके  विमान  बेड़  में  alate  जिनके

 aren  पहले  ही  दिये  हुए  हू  सम्मिलित  हो  जाने  पर  एयर  इंडिया  का  यूरोप  तथा  गल्फ  देशों  के  लिए  Hw

 यार  तथा  भारत-जापान  माने  पर  भी  सप्ताह  में  दो  747  सेवाएं  चालू  करने  का  प्रस्ताव है
 :

 कराधान  तथा  मूल्य  सम्बन्धी  स्थायी  नीति

 2331.  श्री  जी०  भाई  कृष्णन  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बड़  श्रौद्योगिक  हों  द्वारा  बैकअप  स्थिरीकरणਂ  की  घोषणा  का  स्वागत  करते

 हुए  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मण्डलों  ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  ऐसी  कराधान  नीति  बनाई  जाये

 जो  झ्रागामी  पांच  वर्षों  तक  लाग

 क्या  केन्द्र एवं  राज्य  सरकारों  से  यह  प्रतिरोधी  किया  गया  है
 कि

 वे  राज्य  के  स्वामित्व

 वाले  उद्योगों  द्वारा  निमित  वस् तुझ ों  के  मूल्य  नियत  करने  की  नीतिं  घोषित  कौर

 यदि  at,  तो  केन्द्र  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एम०  वाणिज्य  मण्डलों  में  से

 एक  मण्डल  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  कुछ  खास-खास  परिस्थितियों  को  छोड़  जहां  कम  समय  के

 नोटिस  पर  करों  को  दरों  में  परिवर्तन  करना  आवश्यक  हो
 कर  संबंधी  नीतियां  कम  से  कम  पांच

 वर्षों  तक  स्थिर  बनी  रहनी  चाहिएं  ।

 हाल  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  से  wade  किया  गया  था
 कि

 राज्य  के  भ्रधीनस्थ  उद्योगों  को

 चाहिए
 कि  वे  भी  देश  के  बड़े  औद्योगिक  गृहों  द्वारा  घोषित  मुख्य  स्थिरीकरण  के

 अनुरूप  मूल्यों  को  स्थिर

 करें  ।

 जहां  तक  उक्त  में  दिए  गए  सुझाव  का  संबंध  चंकी  कर  संबंधी  नति  सरकार
 के

 ग्रा धार भूत  लक्ष्यों  दौर  विमान  श्रमिक  स्थिति  के  अनुसार  बनाई  जाती  इसलिए  करों  में  समय  समय

 पर  परिवहन  करना  आवश्यक हो  जाता है  ।  जहां  तक  उक्त  में  दिए  गए  सुझाव  का  सम्बन्ध

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  को  गोशा  प्रतिभूति  भा

 2332.  श्री  एडुआर्डो  फैलो रो  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  We  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोशा  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  wen  प्रतिपूर्ति  भत्ता  फिर  से  देना  शुरू  कर

 दिया  गया  कौर

 यदि  तो  इसके क्या  कारण  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एम०  जिन  जी  नहीं  ।

 दमन  सनौर  दीव  के  स्वतंत्र  होने  के  बाद  की  कठिन  ale  भ्र व्यवस्थित  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  गोधरा  प्रतिपूर्ति  भत्ते
 की

 मंजूरी
 दी

 गयी
 थी  ।

 इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  सामान्य  स्थिति  होने  के

 पश्चात्‌  इस  भत्ते  को  1-4-1967  से  चरणों  में  वापस ले  लिया  गया  था  ।
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 Corruption  in  Puwaya  Branch  of  Bank  of  Baroda

 2333.  Shri  Surendra  Bikram :
 Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and

 Banking
 be  pleased  to  state  whether  he  is  aware  of  the  corruption  prevalent  in  the  Puwaya  Branch  of
 Bank  of  Baroda  in  Shahjahanpur  in  Uttar  Pradesh  about  which  several  persons  have  made
 complaints  to  the  officers  and  if  so,  the  action  taken  thereon

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  Bank  of  Baroda
 has  reported  that  it  has  received  certain  complaints  against  the  staff  of  its  Puwaya  Branch
 in  Uttar  Pradesh,  regarding  the  delay in  sanctioning  of  loans  to  small  borrowers,  their  rude
 behaviour  and  their  soliciting  bribe  for  sanctioning  such  loans.  The  bank  has  been

 requested to  look  into  these  complaints  and  take  such  action  as  considered  appropri  :te
 against

 the  staff
 involved  as  per  the  established  vigilance  procedure  in  the  bank.

 श्री  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन

 2334.  श्री  कठ  लक प्पा  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि

 श्री  सुब्र हू  मध्यम  स्वामी  ने  1975-76  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  विनियम  प्रीमियम

 के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  किया  था

 यदि  at,  तो  उनके  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  शौर

 क्या  सरकार  उन  पर  मुकदमा  चलायेगी  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एस०
 से

 (  बक

 ने  श्री  सुबह  मध्यम  स्वामी  को  जलाई  1975  में  तीन  महीने  के  लिए  ब्रिटेन  जाने  की  मंजूरी  दी  थी  ।  किन्तु

 श्री  स्वामी  ब्रिटेन  के  अतिरिकत  दूसरे  देशों  को  भी  ale  रिज़वी  बैंक  द्वारा  निर्धारित  द्वार  की

 समाप्ति  पर  भारत  वापस  नहीं  लौटे  थे  ।  प्रवर्तन  निदेशालय  ने  विदेशी  मुद्रा  विनीत

 अधिनियम  1973  की  धारा  32(  9)  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के  कारण  उन्हें  बताया  नोटिस

 जारी  किया  था  ।  मामले  पर  विभागीय  तौर  पर  न्याय-निर्णय  किया  गया  जिसमें  श्री  स्वामी  पर  500

 रु०  का  दण्ड  लगाया  गया  |

 प्रवर्तन  निदेशालय  ने  श्री  सुब्र हू  मण्यम  स्वामी  के  विरुद्ध  विदेशी  मंदा  विनियमन  अधिनियम  की

 घारा  32(9)  (2)  ग्रोवर  40  के  उल्लंघन के  कारण  अक्तूबर  1976 में  मुख्य  महानगरीय  मजिस्ट्रेट

 के  न्यायालय  में  तीन  इस्तगासा-शिकायतें  भी  दायर  की  थी  ।

 माच  1977  में  नई  सरकार  के  बनने  पर  परिवर्तित  परिस्थिति  इन  मामलों  की  समीक्षा

 की  गई  जिससे  पांया  गया  कि  हज़ारों  व्यक्तियों  की  मनमाने  ढंग  से  नजरबंदी से  उत्पन्न  राजनीतिक  कारणों

 से
 श्री  स्वामी को  दूसरे  देशों  को  जाना  पड़ा

 था  विदेशी  मुद्रा
 विनियमन  अ्रधिनियम  के  उल्लंघन

 के  मामले  तो  प्रासंगिक  थे  ।  इन  परिस्थितियो ंमें  इस्तगासे  की  तीनों  शिकायतों  को  सार्वजनिक

 हित  में  वापस  लेने  का  फ  सला  किया  गया  wie  वे  शिकायतें  28  1977  को  वापस  ले  ली  गईं  ।

 ऋण  होती

 2335.  श्री  चित्त  बसु  :
 क्या  वित्त  तथा

 राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्तमान  ऋण  नीति  में  कोई  परिवहन  करने  का  शर

 तत्सम्बन्धी मुख्य  ५  क्या  है ं?
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 वर्ष जित  तथा  राजत्व  और  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एम०  att

 1977-78  के  लिए  संशोधित  ऋण  नीति  की  घोषणा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  27  1977  को  की

 थी  aa  नीति  में  एक  ate  जहां  मुद्रा  संबंधी  प्रतिबंधों  पर  जोर  दिया  गया  है  वहां  इसके  साथ  साथ

 दूसरी  alt  दीघेवधिक  निवेशों को  बड़ावा  st  तथा  प्रावश्यक  उपभोक्ता  वस्तु ग्र ों  की  सप्लाई  को  बढ़ानें

 की  अ्रावश्यकता  को  भी  स्वीकार  किया  गया  है  ऋण  नीति  में  किए  गए  महत्वपूर्ण  परिवर्तनों  का  संक्षिप्त

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 1.  वाणिज्यिक  बैंकों  की  ग्र ति रिक्त  जमा  रकमों  की  10  प्रतिशत  राशि  को  रोक  रखने  की

 नीति  जारी  रखी  गयी  है  ।  नकद  प्रारक्षित  निधि  के
 6

 प्रतिशत  के  औसत  अनुपात  को  ate

 विनियमन  अधिनियम  की  धारा  24  के  33  प्रतिशत  की  भुगतान  क्षमता  की  शर्ते  को  बराबर

 बनाए रखा  गया  है  ।

 2.
 पुनर्वास

 और
 हुंडियों  को  फिर  से  भुनाने  के  लिए  बैंकों  द्वारा  भारतीय  रिज  बैंक  का  सहारा

 लेने  की  cafe  को  कम  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  उदाहरण के  mare  वसूली  के  लिए  श्रप्रिमों
 के  मामले  में  मूल  जो  पुनर्विजय  का  पात्र  नहीं  उसे  1000  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  1500  रुपए

 करोड़  कर  दिया  गया  है
 नौ

 बैकों  को  भारतीय  रिज  बैक  से  हुंडियां फिर  से  भुनाने  की  सुविधाएं

 विशिष्ट  कोटे  के  बजाय  रिजर्व  बैंक  के  विवेक  के  आधार  पर  दी  जाएंगी  ।

 3.  खाता  ऋणों  और  तालिका गत  सामान  पर  दिये  जाने  वाले  अ्रध्निमों  के  मोमिनों  में  जनवरी

 1977 में  10  प्रतिशत  की  जो  वृद्धि  कर  दी  गई  लेकिन  बाद  में  जिसमें  ढील  दे  दी  गई  फिर

 से  लागू  कर  दी  गई  है
 ।

 तेलों  ate  तेलहनों  के  संबंध  में  भी
 मार्जिन

 में  10  प्रतिशत  की  वृद्धि  दी  गयी  है  ।

 4.  किए  जाने  वाले  तेलों  ate  तिलहनों  या  कपास  के  मामले  में  चयनात्मक  ऋण

 नियंत्रण  में  ढील  दे  दी  गई  ताकि  उनकी  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  हो  सके  |

 5.  बैंकों  के  लागत  ढांचे
 को

 युक्तिसंगत  बनाने  के  उपाय  के  रूप  चैकों  से
 निकाली

 waar

 जमा  कराई  जाने  वाली  बचत  की  रकमों ate  91  दिन से  5  वर्ष  तक  की  अवधि  की  सावधिक  जमा

 रकमों  के  ब्याज  की  दरें  कम  कर  दी  गई  हैं  ।

 6.  बैंकों  को  तीन  ag  से  प्रतीक  की  gata  के  सावधिक ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  लगभग  14

 प्रतिशत  के  वर्तमान  स्तर  से  घटाकर  अधिक  से  अधिक  12.  5  प्रतिशत करने  के  लिए  कहा  गया  है

 Outstanding
 Amount  of  Foreign  Debt

 2336.  Shri  Ishwar  Choudhary :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  loans  to  be  repaid  by  India  at  present,  country-wise  ;  and

 (b)  whether  India  has  also  advanced  loan  to  any  country  during  the  last  two  years  and
 if  so,  at  what  rate

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel):  (a)  A  statement

 is  laid  on  the  Table  ण  the  House.

 (b)  Yes,  Sir.  The  rates  of  interest  vary  tom  loan  to  loan  ranging  from  nil  to  5  per  cent

 per  annum.

 उठे
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 STATEMENT

 Statement  showing  the  amount  of  loans  (country/source-wise)  to  be  repaid  by  India  as  on  31-3--
 1977  (including  loans  to  Non-Government  agencies  and  Suppliers‘  Credits),

 (Rs.  crores  at  Pre-Dec.  1971  IMF)  parity  rates)

 51.  No.  Country/Source  Amount

 1  Austria  17-60
 49°12

 3.
 2.  Belgium

 340-77
 Denmark
 Canada;

 15-5
 LL) 995  57
 709:  41 Federal  ‘Repu

 blic  of  Germany  )  82:34 नथ
 494-05 Japan

 Netherlands
 10

 134-96

 11  Sweden
 orway  1:50

 12
 79°92

 13  U  0  Kingdom
 986-04

 14  LB.R.D
 2594-65

 343-97
 15  LD.A  2305-48
 16  Switzerland  19°22
 17  atar  ;.  1:88
 18  Finland  0°20
 19  Spain  3:47
 20  Czechoslovakia  37-80
 21  Polan  12:30
 22.  Yugoslavia,  44-02
 23  USSR .  377.0  83.0
 24  Bulgaria  e  1:35
 25  German  Dem  25°99
 26  Hungary;  ocratic  Republic  7:39
 27  Rumania  ;  28°55
 28  Tran;  510-92
 29.  Iraq;  130-87
 30  52°50
 31  Kuwait  Fund  for  Arab  Economic  Developme  nt;  13-62

 TOTAL  ्  964876

 मुंगफली  के  तेल  का  उत्पादन  वितरण  कौर  ढुलाई

 2337.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  कौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  मूंगफली  के  तेल  कौर  wer  खाद्य  तेलों  के  वितरण
 ak

 ढुलाई  के

 बारे  में  सरकार  ने  कोई  निश्चित  नीति  बनाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  है  झोर  इसके  क्रियान्वयन  सम्बन्धी  ब्यौरा  है  ;

 (77)  क्या  सरकार  को  इस  बात
 की

 जानकारी  है
 कि

 गुजरात  में  मूंगफली  के  तेल  का  उत्पादन

 होने  के  बावजूद  वहां  मूंगफली  के  तेल  की  कमी  कौर  प्रायः  गम्भीर  कमी  हो  जाती  जिसके

 स्वरूप  गुजरात  में  उपभोक्ताओं  के  लिए  इस  तेल  की  अत्यधिक  कीमत  हो  जाती  शर

 यदि  तो  उक्त  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  का  गुजरात  सरकार  के  साथ

 संयुक्त  रूप  से  कौर  wear  पूरक  रूप
 से

 क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  कौर  सहकारिता  मन्त्री
 मोहन  मारिया )  :  तथा

 सरकार  खाद्य  लहरों
 की

 उपज  बढ़ाने  के  उपायों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कदम  उठा  रही  है
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 उपभोक्ता  को  उचित  मूल्यों  पर  are  तेल  उपलब्ध  कराने  की  दृष्टि  से  सरकार
 ने  नीचे  दिये  गए  उपाय

 किए
 है

 . °

 (1)  वनस्पति  उद्योग  तथा  सीधी  खपत  दोनों  के  लिए  अपेक्षित  मात्रा  में  खाद्य  तेलों  का

 आयात

 (11)  वनस्पति  उद्योग  को  तेल  की  मांग  के  75  प्रतिशत  तक  शझ्रायातित  तेलों  का  आबंटन

 करना |

 (111)  को  परिष्करण के  बाद  50  रुपये  प्रति  किलो  ग्राम  के  अन्तिम  उपभोक्ता

 मलय  पर  वितरण करने  के  लिए  आयातित  रेपसीड  तेल  का  श्राबंटन  करना  |

 (1४)  केन्द्रीय  सरकार  ने  खाद्य  तेलों  को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  लाने  ले  जा  ने  पर  कोई

 प्रतिबन्ध नहीं  लगाया  है  ।  राज्य  सरकारों  को  भी  यह  सलाह दी  गई  है  कि

 खाद्य
 तेलों  को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  लाने  ले  जाने  पर  कोई  श्रौपचारिक या

 बारीक  प्रतिबन्ध न  लगायें  ।

 (४)  आगामी  खरीफ  तथा  रबी  के  मौसमों  में  खाद्य  तिलहनों  को
 भ्र धिक तम

 उपज  लेने

 के  लिए  एक  क्रश  योजना  का  कार्यान्वयन

 तथा
 गुजरात  सरकार  द्वारा

 दी
 गई  सुचना  के  भ्रनुसार

 उस
 राज्य

 में
 मूंगफली  के

 तेल  की  सप्लाई  को  स्थिति  नाजक  नहीं  है  कौर  वहां  पर  वर्तमान  मूल्य  लगभग  अखिल  भारतीय
 मूल्यों

 के  बराबरही  हैं  ।

 सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  मंगाई  जाने  वाली  श्रौषघियों  का  बम्बई  की  एक  फर्म  द्वारा  आयात

 2338.  श्री  रामानन्द  तिवारी
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  मंगाई  जाने  वाली  औषधियों  का  बम्बई  की  एक  फर्म  द्वारा

 1975  के  ea  में  नीति  का  उल्लंघन  कर  झ्रौषधियों  का  aaa  किये  जाने  की  घटना  सरकार  के

 ध्यान में  कराई  है

 क्या  इस  सौदे  में  राज्य  व्यापार  निगम  के  कुछ  उच्च  अधिकारी  भी  श्रन्तग्रस्त
 AIX

 यदि  तो  कितने  अधिकारी  श्रन्तग्रंसत  हैं  ate  इस  फर्म  के  विरुद्ध  तथा  राज्य

 व्यापार  निगम  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरी  कौर  सहकारिता  मन्त्री  मोहन

 ars  1974  में  राज्य  व्यापार  निगम  के  नाम  जारी  किये  गये  आयात  लाइसेंस  के  सम्बन्ध  में  मैसर्स  मूलराज

 डूगरसी  एण्ड  कठ  gro  लि०  बम्बई  को  दिये  गये  प्राधिकार  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करते  हए

 उनके  द्वारा  भागी कृत  औषध  के  श्रायात.की  हाल  ही  में  सरकार  को  सूचना  मिली  है
 ।
 पूरे  मामले  की  जांच

 चल  रही है  ।  फर्म  के  विरुद्ध  आयात  व्यापार  नियंत्रण  1955  कौर  प्रयास  निर्यात

 1947
 के  अधीन  भी  कार्यवाही  शुरु  की  जा  रही  है  ।
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 Qe
 Sugyestions  to  Deal  With  On  ugglers  who  Surrendered

 2339,  Shri  Yagya  Datt  Sharma  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Shri  Jayaprakash  Narayan,  had  made  some  suggestions  for  dealing  with
 smugglers  who  had  surrendered  ;  an

 (b)  if  so,  the  nature  of  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  and  (b):
 No  Sir;  Government  have  not  received  any  suggestions  from  Shri  Jayaprakash  Narayan
 for  dealing  with  smugglers.  Presumably,  the  Question  refers  to  the  pledge  taken  by  over
 100  smugglers  before  Shri  Jayaprakash  Narayan  at  Bombay  on  the  30th  April,  1977  that  they
 would  not  indulge  in  smuggling,  dissuade  and  prevent  others  from  continuing  such  activities

 and  help  the  Government.  As  such,  no  action  in  the  matter  on  the  part  of  the  Government
 is  called  for.

 रैदास  के  कोड़े  पालने  के  लिये  दिल्ली  म  दत्त  के  वृक्षों  का  उपयोग

 2340.  श्री  समर  मखर्जो च्झे  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरी  कौर  सहकारिता  मंत्री  यट

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नें  रेशम  के  कीड़े  पालने  के  लिये  दिल्ली  तथा  इसके  पास  उपलब्ध  शहतूत

 के  पेड़ों  का  उपयोग  करने  की  कोई  योजना  बनाई

 क्या  ऐसी  योजना  के  फलस्वरूप  बहुत  से  बेरोजगार  लोगों  को  आंशिक  रूप  से  रोजगार

 मिल  जायेगा  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  att  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  मारिया )  :  तथा

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  भ्रनुरोध  पर  केन्द्रीय  रेशम  ats  ने  दिल्ली  के  केन्द्र  शसित  क्षेत्र  में  शहतूत  के  पेड़ों  का

 रेशम  के  कीड़े  पालने  के  लिये  उपयोग  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  हेतु  सर्वेक्षण किया  था  |

 जलवायु  की  संभावित  उपज  तथा  किसानों  के  संभावित  पारिश्रमिक  पर  विचार

 करके  बोझ
 इस

 निष्कर्ष  पर  पहुंचा  कि  योजना
 waar

 नहीं  होगी
 ।

 डुकोस्वरी  काटन
 मिल  का  बन्द  होना

 2341.  श्री  रोबिन  सेन  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ste  सहकारिता

 मंत्री
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  डिलीवरी  काटन  मिल  लिमिटेड  3)  1963  से  बन्द  पड़ी

 क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  सिल  का  अपने  fara  में  लेने  are  उसे  पुनः  खोलने
 का  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  aia  ate  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  :  जी  att

 चंकी  राष्ट्रीय  वस्त्र निगम  पहले  ही  105
 सुती  वस्त्र  मिलों  के  प्रबन्ध  की  भारी

 दारी
 उठा  रहा  केंन्द्रीय  सरकार  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  द्वारा  प्रबन्ध  किये  जाने  के  लिये  कौर  श्रमिक

 stare  बन्द  मिलों
 का

 अधिग्रहण  करने  के  पक्ष में  नही ंहै  ।  यदि  राज्य  सरकार  द्वारा  वित्तीय
 तथा  कानूनी  रूप  से  व्यवसायों  कोई  प्रस्थापना  की  तो  केन्द्रीय  सरकार  उसमें  यथासम्भव

 सहायता  करेगी  |
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 लिखित  उत्तर ड

 1977

 Construction  Compensatory  Allowance  to  Postal  Empoloyees  of  Maithon  Dam

 2342.  Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and
 Banking  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Central  employees  of  Audit  and  Accounts  of  Maithtn  Dam  (Dhanbad}
 are  receiving  C.C.A.  (Construction  Compensatory  Allowance) ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  granting  this  allowance  to  postal  employees  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  and  (b)  The
 Resident  Audit  Staff  of  the  Indian  Audit  and  Accounts  Department  posted  at  Maithon  Dam
 are  getting  a  Compensatory  Allowance  (not  a  Construction  Compensatory  Allowance).
 The  continuance  of  this  allowance  is  under  review,  The  question  of  extension  of  the  allow-
 ance  to  the  postal  employees  will  arise  only  after  the  result  of  the  review  is  known.

 कांग्रेसी  नेताओं  कौर  संसद  सदस्यों  द्वारा  विदेशों  की  यात्रा

 2343.  श्री  ज्योतिमंय  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कांग्रेंस  के  कितने  संसद्‌  सदस्यों  ale  नेताओं  ने  25  1975 आर  20  1977

 के  बीच  सरकारी  खच  पर  विदेशों  की  यात्रा

 इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितना  खच  AK

 ऐसी  का  क्या  प्रयोजन  था  अथवा  क्या  प्रयोजन  थे
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श् च्े || ः  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एम०  सरकारी  शिष्टमण्डलों

 में  ष्  सदस्य  कार्य  विभाग  के  अनुमोदन  से  शामिल  किए  जाते  ऐसे  कांग्रेसी  च  सदस्यों  की  सुची

 इस  प्रश्न के  उत्तर  के  साथ  संतान  अनुबन्ध
 1

 में  रखा  गया
 |

 देखिए  संख्या  एल
 ०  584.  77]

 में  दी  गई  जिन्हें  25  1975
 से

 20  मैचों  1977
 तक  की  के  दौरान  उस  विभाग  के  अनुमोदन

 से  विदेशों  में  भेजा  गया  था  अथवा  जिन्होंने  विदेश-यात्रा  की  थी  ।

 जहां तक  कांग्रेंसी  नेताओं  का  संबंध  शब्द  नेताਂ  की  परिभाषा  अत्यन्त  स्पष्ट  होने  के

 किसी  राजनीतिक  संगठन  के  सदस्यों  की  विदेश-यात्नाप्नों  का  अ्रलग  से  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  को  ई  ठीक  सुचना  नहीं  दी  जा  सकती  ॥

 कांग्रेसी  संसद  सदस्यों  के  संबंध  में  सुचना  अनुबंध
 1

 में  रखा  गया  ।  देखिए

 संख्या  एल०  टी  ०-584/  में  दी  गई  है
 ।  उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  कांग्रेसी  नेताओं

 के  संबंध  भें  कोई  सूचना  नवदीं  दी  जा  सकती
 ।

 तस्करों  तथा  करਂ  प्री  को  क्रि  सम्पत्ति  जब्त  करने  के  लिये  नोटिस  दिया  जाना

 2344.  श्री  डी०  वी०  चन्द्र  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 गत  छह  महीनों  के  दौरान  तस्करों  कौर  कर-भ्रपबंचकों  की  सम्पत्ति  जब्त  करने  के  लिये

 कितने  नोटिस  दिये  श्र

 gy  owe  sue  पैसे  &  fer
 भागे  हुए  तस्करों की  संख्या  |  लि  ह  ह  QR)  ५4 ह. क  शक  aes  च्य्भ्ब  bt  | किया च्

 रही
 कार्यवाही

 की  वर्तमान  अवस्था  क्या  है  ?
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 July  1,

 1977
 ne

 वत्  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एम०  :  ग्राहक

 अधिनियम  में  ,  कर-गप्रपवंचकों  की  सम्पत्तियों  को  जब्त  करने  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  विदेशी  मुद्रा

 संरक्षण  तथा  तस्करी  क्रियाकलाप  निवारण  1974  में  उन  तस्करों की  परिसम्पत्तियों  का

 अभिग्रहण  करने  की  व्यवस्था  शामिल  जो  फरार  हो  गये  हैं
 ।

 उपलब्ध  सूचना  के  फरार  लोगों  की  कुल  संख्या
 252

 है
 ।

 इन  में  से
 208

 व्यक्तियों  की  सम्पत्तियों  का  अभिग्रहण  करने  की  कार्यवाही  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  क्रिया  कलाप

 निवारण  1974  के  अधीन  शुरू  कर  दी  गई  है  ।  20  मामलों  में  से  40  मामलों  में  सम्पत्तियों

 का  अ्रभिग्रहण  करने  के  आदेश  दिये  जा  चुके  हैं  ।  शेष  मामलों  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  तस्कर

 विदेशी मुद्रा  उल साधक  1976  तस्करों  ate  उनके  सम्बन्धियों

 तथा  उनके  सहयोगियों  द्वारा  गैर-कानूनी  ढंग  से  जीत  सम्पत्तियों  का  समीकरण  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 31-5-1977  को  समाप्त  छः  महीनों  की  ग्रन्थि  361  मामलों  तस्करों  तथा  विदेशी  मुद्रा

 छल-साधकों पौर  उनके  सम्बन्धियों  एवं  सहयोगियों  गैर-कानूनी ढंग  से  जित  सम्पत्ति  के

 समपहरण  की  कार्यवाही  इस  अधिनियम  के  भ्रमित  शुरू  की  गई  इन  में  मामले  ऐसे  तस्करों  से

 सम्बन्धित  हैं  जो  फरार  हो  गये  हैं  ।  इन  27  में  से  12  मामलों में  सम्पत्ति  का  समीकरण किये  जाने

 के  आदेश  जारी  किये  जा  चुके  हैं
 ।

 बाकी  मामलों  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 |

 अत्यावश्यक  दस्तूरों  को  सुधरी  सप्लाई  के  उपबन्ध  में  मारिया  समिति  की  सिफारिशों

 2345.  श्री  Fo  ए०  राजन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरी  शौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  ग्रत्यावश्यक  वस्तु प्र ों  की  सुधरी  हुई  सप्लाई  सम्बन्धी  धारिया  समिति

 की  सिफारिशें  क्रियान्वित  करने  का  निर्णय  कर  लिया  कौर

 यदि  तो  उक्त  समिति  की  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  क्या  gate  उनके  शीघ्र  क्रियान्वयन

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुत  और  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  :  व

 आवश्यक  वस्तु तथा  प्राम  खपत  की  वस्तु ग्र ो ंसे
 सम्बन्धित

 समिति  ने  आवश्यक  seal  के  रूप  में  इनका

 चयन  किया  श्राम  पहना  जाने  वाले  घुड़  व  खंड सारी  खान  के  तेल  व

 वनस्पति  भ्रण्डे  व  teres  मिट्टी  का  तेल
 व

 घरेलू  ग्राम  प्रयोग  में  भराने  वाले

 विषय  तथा  साइकिल  साइकिल  टायर  व  ड्राई  सैल  व  हरीकेन

 साबुन
 व

 ् न्रपमाजक  तथा  पाठय  दस्तकें
 व

 लेखन  सामग्री
 ।

 समिति  ने  इस  बात  पर
 बल

 दिया  कि  उचित

 मूल्यों पर  झ्रावश्यक  वस्तुएं  तथा  पदार्थ  उपलब्ध  कराने  के  लिए  देश  भर  में  क्रमबद्ध  रूप  में  एक  सुनियोजित

 वृहद  प्राप्ति  तथा  वितरण  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करने  की  झ्रावश्यकता  है  ।  इस  रिपोर्ट को  संबंधित

 मंत्रालयों  के  परामर्श  से  अद्यतन  किया  जा  रहा  है  ।  उसके  बाद  इस  मामले  पर  केन्द्रीय सरकार  द्वारा

 तथा  तत्पश्चात्‌  मुख्य  मंत्रियों  झ्र  दूसरे  सम्बन्धित  व्यक्तियों  की  बुलाई  जाने  वाली  बैठक  में  विचार  किया

 जायेगा  |  ग्र गला  निर्णय  झाम  सहमति  के  आधार  पर  किया  जायेगा  ।

 Demands  for  increase  in  Prices  of  Opium

 ing  be  pleased  to  state  :
 2346.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Bank-

 (a)  whether  the  cost  of  production  of  opium  has  gone  up  due  to  increase  in  fertilizer
 Prices,  irregation  rates,  wages  and  increase  in  prices  of  other  agricultural  implements  ;
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 (b)  whether  the  cultivators  have  made  a  demand  for  increase  in  opium  prices  because
 Of  these  factors  ;  an

 (c)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 ‘to  the  reports  received  by  the  Governme..t  there  has  been  some  increase  in  the  cost  of
 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  According

 production  of  opium  on  account  of  increase  in  the  wages  paid  to  the  farm  labour.  These

 reports  also  show  that  the  cost  of  other  agricultural  inputs  like  fertilizer,  agricultural  imple-
 ments  and  irrigation  rates  have  remained  more  or  less  steady.

 b)  Yes,  Sir  Some  representations  have  been  received  for  fixation  of  higher  prices
 for  fixation  of  higher  pric2s  of  opium  for  the  crop  year  1977-78.

 ८)  T12  question  regarding  increase  in  opium  prices  payable  to  cultivators  for  the  year
 1977-78  would  be  considered  after  taking  account  of  all  the  relevant  factorslik:  the  increase
 in  the  cost  of  production  of  opium  and  income  from  other  comparable  crops  in  the  areas,

 विदेशी  सहायता  का  उपयोग

 2348.  श्री  हरविन्द वाला  पजनौर  :  क्या  वित्त तथा  राजस्व कौर  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सारी  विदेशी  सहायता  वित्त  मंत्रालय  के  माध्यम  से  प्राप्त  होती

 विदेशी  मुद्रा  की  प्राप्ति  पर  नियंत्रण  करने  उसके  शी  घ्  तथा  प्रभावी  उपयोग  की

 तेमाल  पद्धति  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या

 क्या  सरकार  को  इस  सहायता  की  प्राप्ति  में  ake  उसके  उपयोग  में  असाधारण  विलम्ब

 का  पता  लगा

 इस  पद्धति  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 इस  मामले  में  प्रशासनिक  मंत्रालयों  की  ठीक-ठीक  भूमिका  क्या  है
 ?

 वित्त  तत्रा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  केन्द्रीय बजट  में  सम्मिलित

 सारी  विदेशी  सहायता  वित्त  मंत्रालय  के  माध्यम  से  दी  जाती  है
 ।

 कौर  प्रत्येक  के  बजट  च्  में  उस  वर्ष  प्राप्त  होने  वाली  अनुमानित

 सहायता  के  ०७  दिए  जाते  हैं  ।  सहायता  के  उपयोग  पर  आधिक  कार्य  विभाग  की  श्रमिक  सहायता

 लेखा  शाखा  द्वारा  नियंत्रण  रखा  जाता  है  जो  सहायता  के  उपयोग  की  समय-समय  पर  समीक्षा  तैयार

 करती है  ।  सहायता  के  उपयोग  की  गति  प्रशासनिक  राज्य  सरकारों  भर  प्रत्य  संबंधित

 परियोजना  कार्यान्वयन  शअ्रधिकारियों  के  परामर्श  प्राथमिक  काय  विभाग  के  संबंधित ऋण  प्रभाग

 द्वारा  नजर  रखी  जाती  है  ।  भ्रामतौर  पर  जो  विदेशी  सहायता  किसी  विशेष  परियोजना  से  सम्बद्ध

 नहीं  होती  है  उसका  सं वितरण  जल्दी  हो  जाता  जबकि  जो  सहायता  किसी  खास  परियोजना से  सम्बद्ध

 होती  है  उस  का  उपयोग  संबंधित  परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  गति  पर  निर्भर  करता  है  कौर  उसका

 सं वितरण  अपेक्षाकृत  धीरे  होता  है  ।  जहां  परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  वास्तविक  गति  प्रत्याशित

 गति  से  धीमी  होती  है  वहां  भ्र नुमा नित  संवितरण  के  मुकाबले  कम  रकम  का  सं वितरण  होता  लेकिन

 ऐसे  मामलों  में  कार्यान्वयन  की  प्रगति  में  तेजी  लाने  के  लिए  प्रशासनिक  मंत्रालय  के  सहयोग  से  सुधारा  मक

 उपाय किए  जाते  हैं
 ।

 मोटे  तौर  नियंत्रण  ate  समीक्षा  की  प्रणाली  के  अनुसार  संतोषजनक रूप

 से  काम  हो  रहा  है  ।

 प्रशासनिक  मंत्रालय  विदेशी  सहायता  के  लिए  परियोजनाश्रों  शर  कार्यक्रमों  की  जानकारी

 देने  के  काम  में  निर्णायक  भूमिका  सदा  करते  हैं  ।  जब  कोई  विदेशी  एजेंसी  विदेशी  सहायता  का  वचन

 दे  देती  तो  यह  सुनिश्चित  करना  प्रशासनिक  मंत्रालय  का  काम  है  कि  विदेशी  सहायता  से  चलाई  जाने

 वाली  ऐसी  परियोजना  ai  और  कार्यक्रमों  का  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  चलता

 रहे  ।
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 ont
 ~  ि  बाजार  को  समीप  बनाना

 2349.  श्री  एस०  कार  दामाणी  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 कौ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पूजी-निवेश  करने  में  शिथिलता  का  वातावरण

 त  है  att  उद्यमियों  को  नई  कम्पनियों  की  जोखिम  पंजी  के  प्रति  ग्राहकों  को  शझ्राकर्षित

 करने  में  कठिनाइयां  झा  रही  हैं

 सरकार  के  अनुसार  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  शहरों

 पूंजी  बाजार  को  पुन  :  सक्रिय  बनाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  उपचारात्मक उपाय

 करने  का  विचार है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बैंकिंग  मन्त्री  एच०  Uo  भीर  सरकार

 को  पूंजी  बाजार  में  व्याप्त  शिथिलता  जानकारी  जिसकी  पुष्टि  इस  बात  से

 होती  है  कि  1970  से  नए  निर्गमों  द्वारा  जटाई गई  पंजी  किसी  भी  ay  में  100  करोड़

 रुपए  से  भ्रमित  नहीं  बढ़ी  ।  इक्विटी  पंजी  में  निवेश  करने  में  कम  रूचि  होने  का  एक  कारण

 यह  है  कि  gael  में  पंजी  लगाने पर  wea  प्रकार  की  वित्तीय  परिसम्पत्तियों  में  पंजी  लगाने

 की  तुलना में  बहुत  कम  फायदा  होता  है  ।

 उपर्युक्त  बातों  कों  ध्यान  में  रखते  हुए  शेयरों  में  पंजी  लगाने  को  प्रोत्साहन

 देने  कौर  सामान्य  शेयर  पंजी  को  कौर  श्रीकांत  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  हाल

 कई  उपाय  किये  गए  हैं  जिनमें  ये  शामिल  हैं  ।  निवेश  संबंधी  छट  के  क्षेत्र  को  व्यापक

 बनाना  ताकि  इसके  meta  लगभग  सभी  उद्योग  पंजी  लाभ  पर  लगने  वाले  कर

 के  उपबंधों  को  उदार  बनाना  कौर  जहां  लाभांश  की  रकम  250  रुपए  से  शरीक  न  at

 वहां  कर  की  रकम  स्रोत  पर  ही  काट  लेने  की  शतं  की  समाप्त  करना  ।  पांच  वर्ष तक  के

 सावधिक  जमा  रकमों  के  व्याज  की  दर  कम  करने  का  भी  आशय  यहीं  था  कि  जोखिम

 पूंजी  के  प्रति  झ्राकषंण बढ़े  ।

 राष्टीय कृत  sat  दारा  स्वर्ण  ऋण  दिया  जाना

 2350.  श्री  पी०  नायड  :  क्या  चित्त  तथा  राजस्व ale  बेकिंग  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  के  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  स्वर-ऋण  देने  के  अधिकारी  हैं  ;  शौर

 यदि

 तो

 कुछ  राष्ट्रीयकृत  बैकों  द्वारा  उपरोक्त
 ऋण  न

 दिये  जाने  के  क्या कारण

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बैंकिंग  मन्त्री  (sit  सच  एम०  :  सोने  att  के

 जेवरों  पर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  ऋण  देने  पर  कोई  प्रतिबंध नहीं  है  ।

 ऋण  प्रतिबंध  की
 श्राम  नीति  के  अनुसार  आर  इस  प्रकार  के  ऋण  का  कारोबार

 करने के  लिए  उचित  व्यवस्था की  कमी  के  कारण  सोने  are  चांदी  के  जेवरों  पर  ऋण

 मंजूर
 करने

 में  राष्ट्रीयकृत  बैंक  पहिले  उदार  नहीं  फिर  गांवों  से  महाजनों के  समापन
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 के  कारण  भारतीय  रिजर्व  ge  ने  बैंकों  वाणिज्यिक  बैंकों  को  दिसम्बर

 1976  में  सलाह  दी  थी  कि  वे  शाखाओं  को  उचित  मार्गदर्शक  सिद्धांत  जारी  करें  ताकि

 जरूरतमंदों को  ऋण  आसानी  से  मिल  सके  ॥

 कपड़े  का  वितरण

 2351.  श्री  कार  कोलन बाई वल  :  क्या  वाणिज्य  AU

 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  संचालित  मिलों  द्वारा  निमित  कपड़े  के  वितरण

 ग
 क्या  पद्धति है  ;

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  ही  og  मिलों  द्वारा  निर्मित  कपड़े  की  तुलना  में  कपड़े

 की  समान  किस्मों  के  तुलनात्मक  yor  क्या  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ७, एसा  कपड़ा  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  बहुत  कम  मिलता  है  ;  शौर

 यदि  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के

 कमजोर  वर्गों  को  यह  कपड़ा  झ्रासानी  से  उपलब्ध

 कराने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  कौर  सहकारिता  मन्त्री  सोहन  :

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  द्वारासंचालित  मिलों  द्वारा  तैयार  किया  जाने  वाला  कपड़ा  थोक  व्यापारियों

 भ्र  देहाती  एजेंटों के  सुस्थापित  माध्यमों  द्वारा
 बेचा

 जाता  यह  कपड़ा  केन्द्र  सरकार  तथा

 राज्य  सरकार  के  कुछ  विभागों  को  भी  सप्लाई  किया  जाता  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम

 के  विपणन  प्रभाग  सीधे  प्रबंध  में  अनेक  खुदरा  दुकानें  स्थापित  की  हैं  ।  राष्ट्रीय

 वस्त्र  निगम  की  मिलों  के  उत्पादन  का  कुछ  भ्रंश  निर्यात  भी  किया  जाता

 विभिन्न
 किस्मों

 को
 देखते  ऐसी  तुलना  संभव  नहीं

 तथा  (7)  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ने  देहाती क्षेत्रों  की  झावश्यकताशओं को

 पूरा  करने  के  लिये  एक  विशेष  योजना  areca  की  थ्रो-नगरीय  क्षेत्रों  में  अधिकृत  स्टाकिस्ट

 नियुक्त  करने  के  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ने  उड़ीसा  में  जनजाति  विकास  बिहार

 पंचायती  राज  वित्त  निगम  पटना  तथा  तमिलनाड़ु  शादी  के  नागरिक  पूर्ति

 निगमों के  साथ  अपनी  खुदरा  दुकानों  को  सम्बद्ध  कर  दिया  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  जनता  को  उचित  दरो

 पर  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  का  कपड़ा  उपलब्ध  कराने  के  लिये  ऐसे  माध्यमों  में  वृद्धि  करने  का

 प्रयास  जा  रहा

 Export  of  Bhagalpuri  Silk

 2352.  Dr.  Ramji  Singh  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cor--
 poration  be  pleased  to  state  :

 (a)
 the  value  of  Bhagalpuri  silk  exported  every  year  and  whether  there  has  been  a  fall

 |

 hand.  Spun  Silk  Mill  during
 (b)  whether  Government  are  aware  that  there  has  been  no  development  of.  Bhagalpur

 proposed  to  be  taken  by  Government  for  its  development  ;
 the  past  years  and  if  so,  the  reasons  therefore  and  the  steps
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 (c)  whether  many  private  institutions  are  engaged  there  in  export  and  import  of  silk,
 and  among  them  companies  like  J.S.  Exporters  and  Hindustan  Silk  Mill,  are  retrenching
 workers  in  an  illegal  manner;  and

 (d)  whether  for  the  development  of  Silk  Industry,  Government  are  considering  the

 question  of  opening  a  University  in  Bhagalpur  connected  with  silk  development  and  if  so,
 by  what  time  this  is  likely  to  be  set  up  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :
 (a)  Separate  figures  of  exports  of  Bhagalpuri  silk  are  not  maintained.  However,  exports
 of  tasar  silk  texiles  which  are  largely  manufactured  in  Bhagalpur,  rose  from  Rs.  1.97  crores
 in  1974-75  to  Rs.  2.39  crores  in  1975-76  and  to  Rs.  3.36  crores  in  1976-77.

 (b)  There  is  no  hand  spun  silk  mill  at  Bhagalpur  but  there  isa  spun  mill  established
 and  managed  by  Bihar  State  Industrial  Development  Corporation,  a  Government  of  Bihar
 undertaking.  It  is  stated  that  the  production  of  the  mill  has  gone  up  during  the  year  1976-77
 compared  to  the  production  in  1975-76.

 (c)  There  are  private  parties  engaged  in  export  of  silk.  The  management  of  J.J.
 Exporters  has  retrenched  fiftythree  workers.  On  the  point  of  retrenchment  there  was  a
 mutual  agreement  between  the  management  and  the  union  as  a  result  of  which  the  union
 has  accepted  the  retrenchment.  There  is  no  information  regarding  retrenchment  of  the
 employees  by  M/s.  Hindustan  Silk  Mill.

 (d)  There  is  no  proposal  under  consideration  at  present  for  opening  any  University
 at  Bhagalpur  for  silk  development.  However,  the  question  of  opening  of  degree  course  in
 silk  technology  at  Government  Silk  Institute,  Nath  Nagar,  Bhagalpur  under  Bhagalpur
 University  is  under  consideration  of  Bihar  Government.

 Trade  Transacted  by  MITCO

 2353.  Shri  R.L.P.  Verma  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Co-
 operation  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  value  of  trade  transacted  so  far  by  Mica  Trading  Corporation  of  India  Ltd.
 since  it  started  functioning  from  Ist  June,  1974;

 (b)  the  names  of  mica  dealers  from  whom  MITCO  purchased  mica  and  whether  MITCO
 has  rendered  idle  all  the  mica  dealers  in  the  weaker  category  and  neglected  them  by  giving
 priority  to  big  exporters  ;  and

 (c)  whether  the  policies  for  which  MITCO  was  constituted  have  been  neglected  thereby
 and  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :

 {a)  The  value  of  trade  transacted  by  MITCOfrom  1st  June,  1975  to  31st  May,  1977  is  as
 under

 (Rs.  Crores)

 Purchase  Sales

 10.33  13.29

 (b)  MITCO  has  been  purchasing  mica  from  several  hundred  dealers.  Its  purchases
 are  made  from  the  weaker  section  of  the  trade  only,  unless  certain  items  required  by  it  to
 meet  its  sale  commitments  are  not  forthcoming  from  the  weaker  section.  63  per  cent  to
 79  per  cent  of  its  purchases  have  been  from  the  weaker  section.

 The  list  of  dealers  from  whom  purchases  have  been  made  is  being  compiled  and  will
 be  placed  on  the  table  of  the  House  as  soon  as  it  is  ready.

 (c)  No,  Sir

 MITCO  has  taken  steps  to  hel  p  weaker  sectio  nm  by  placing  orders  directly  with ae them,  securing  higher  unit  value  realisation,  se  curing  timely  paymients  for  small
 suppliers  and  diversification  of  exports  of  mica.
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 Expenditure  on  Salaries  of  Chairmen  of  Public  Enterprises  of  Central  Government

 in  Delhi

 2354.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking
 be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  disbursed  per  month  by  way  of  salaries  of  Chairmen  of  public  enter-
 prises  of  Central  Government  stationed  at  Delhi

 (b)  whether  Government  propose  to  appoint  non-officials  as  honorary  Chairm2n  of
 various  undertakings  to  save  this  money

 (c)  whether  a  statement  showing  the  names  and  monthly  salaries  of  Chairman  and
 Directors  of  all  Government  Undertakings  will  be  laid  on  the  Table

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  Information
 या  regard  to  the  prescribed  salary  scales  of  Chief  Executives  of  Central  Government  enter

 prises  located  in  Delhi  is  given  in  annexure  I  [Placed  in  Library.  Please  see  No.  L.T.-

 585177]

 (b)  Presumably  the  Honourable  Member  is  referring  to  the  appointment  of  part-time
 Chairmen.  Even  where  a  part-time  Chairman  is  appointed,  there  is  a  full-time  Managing
 Director,  who  is  the  Chief  Executive.  Appointment  of  part-time  Chairman  is

 therefore, not  done  for  the  purpose  of  effecting  economy  but  in  order  to  meet  certain  special  require-
 ments  of  the  enterprises.

 (c)  The  required  information  is  given  in  annexure  IJ  [Placed  in  Library  lease
 see  No.  L.T.-585/77)

 बरो  महाराष्ट्र  A  राजद  कपड़ा  सिल  का  बन्द  होना

 2355.  श्रीमती  मणाल  गोरे  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  में  राजेश  कपड़ा  मिल  बन्द  पड़ी  है

 यदि  तो  कब  से  तथा  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इस  मिल  को  अपने  नियंत्रण  में  लेने  ake  कमेंचारियों की  मंजूरी  की

 बकाया  राशि  का  भूगतान  करने  के  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरी  शौर  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  :  से

 :  बारसी  स्थित  राजेन  टेक्सटाइल  मिल  टेक्सटाइल
 मिल्स  वित्तीय

 नाइयों के  कारण  1977  में  बन्द  ।  मिल  को  aaa  हाथ  में  लेने  की  कोई  भी

 प्रस्थापना  केन्द्र  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  कौर  न  ही  ऐसी  कोई  प्रस्थापना  wa  तक

 राज्य  सरकार  ने  की

 कृषि  भूमि  को  सम्पत्ति  कर  अधिनियम  क  श्रन्तगंत  लाना

 2356.  श्री  घमबीर  वरिष्ठ  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  कृषि  कमी  को  स्पष्ट  रूप  सें  सम्पत्ति  कर  1957  क्रिया

 अन्विति  से  बाहर  निकाल  दिया  गया  यदि  हां
 तो  बाद में  इसे  इस  भ्र धि नियम के  भ्रन्तगंत

 किन  परिस्थितियों में  शामिल  किया क्या  गया  द  और
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 (q )  क्या  सरकार  का  विचार  सम्पत्ति  कर  1957  का  पुनरीक्षण करने

 का  यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  मन्त्री  (att  एच्०  एम०  हां

 घन  कर  1957  में  वित्त
 1969  द्वारा  संशोधन  किये  जाने से  ga

 किसी  व्यक्ति  के  शुद्ध  धन  की  संगणना  करते  समय  उसके  स्वामित्व  की  कृषि-भूमि
 के

 मूल्य

 को  शामिल  नहीं हीं  किया  जाता  तत्कालीन  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  ने  अपने

 1969-70  के  बजट-भाषण  संगत  उपबंधों  को  संशोधित  करने  के  कारणों  निम्नलिखित

 शब्दों  में  उल्लेख  किया  था  —

 धनी कृषि-धन  अब  तक  धन  कर  से  मुक्त  रहा  इससे  ग्रपेक्षाकृत  अधिक

 व्यवसाहियों तथा  व्यापारी  ay  द्वारा  इस  प्रकार की  कमी  की  खरीद को

 जाने  को  प्रोत्साहन  मिला  है  ।  यद्यपि  इससे  अधिक  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने

 में  प्राय  :  सहायता  मिली  तथापि  न्यायसंगत का  कोई  ऐसा  मामला

 नहीं  है  जिसमें  wa  उत्पादक  धन  पर  तो  कर  लगाया  जाय  लेकिन  कृषि

 कमी  केरूप  में  धन  को  कर  से  मत  रखा  जाय  ॥

 नहीं  ।  सरकार  उपर्युक्त  उपबंध  की  समीक्षा  करने  के  किसी  भी  प्रस्ताव

 पर  विचार  नहीं  कर  रही

 मुद्रास्फीति  को  के  लिये  कार्यवाही

 2357.  श्री  पी०  क्‌०  देव  :  an  faa  तथा  राजस्व  रोक  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारत  के  एक  प्रसिद्ध  अ्रयं  शास्त्री  प्रोफेसर  सी०  एन०  वकील  ने  प्रधान

 मंत्री  को  एक  नोट  भेजा  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  को  के  विरुद्ध  लड़ाई  लड़नेਂ

 की
 घोषणा  करने  कौर  ह  श  करने  के  लिए  कहा  गया  है

 यदि  तो  इस  नोट  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  प्रौर  सरकार  की  उस  पर  क्या

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बैंकिंग  मन्त्री  एम०

 प्रधान  मंत्री  को  प्रोफेसर  सी ०  एन०  वकील  से  मद्रास्फीति के निराकरण झर के  निराकरण  आर  गारंटीशुदा

 की  नीति  के  संबंध  में  ज्ञापन  मेमोरेंडम  aa  ए  पालिसी  फार  इस् फले शन

 रीचेल  एंड  गारंटिड  प्राइस  स्टैबिलिटीਂ  प्राप्त  gar  हूँ  ।

 ज्ञापन  का  सारांश  संलग्न  है
 ।

 यद्यपि  सरकार  ने  मुद्रास्फीति  को  नियंत्रण
 में

 रखने  के  उपाय  किए  हैं  कौर  करती  लेकिन  सरकार  प्रोफेसर  वकील  के  सुझावों  से

 सहमत  नहीं  है  ।

 सरकार  को  शाने  वाले  दो  वित्त  वर्षों  में
 1977  के  wa  में  उपलब्ध  182

 के  चाल  ट्रंक  के  मूल्य  स्तर  में

 करने  के  लक्ष्य  की  घोषणा  करनी

 10  प्रतिशत  sa  लगभग  18  अंक  तक  की  कमी

 हुए  |
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 चाल  सच  is7i-7s  में  को  सपना  afaaa  को  समागत  ate

 की
 दर  को  देखते  हुए  मुद्रा  के  स्टाक  में  लगभंग  5  प्रतिशत  की  कमी  कर  दी  जारी

 ऐसा  करने  से  इस  वर्ष मल्यों ह  में  लगभग  4  से  5  प्रतिशत  की  की  जा

 यह  कमी  इन  उपायों  से  की  जा  उकती  हे  :  सरकारी  क्षेत्र  को  दिए  जाने  वाल  निबल

 बेक  ऋणों  में
 750

 करोड़  रुपए  की  कमी  औद्योगिक  ak  वाणिज्यिक  क्षेत्र

 को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  को  वित्त  वर्ष  1977-78 में  लगभग  1000  करोड़  रुपए  तक

 सीमित  मुद्रीकृत  नए  विदेशी  war  प्रारक्षित  निधि  को  वर्ष  1977-78 में  लगभग

 500  करोड़  रुपए  तक  सीमित  सावधिक  जमा  रकमों  में  लगभग  1500  करोड़

 रुपए  से  1750  करोड़  रुपए  तक  की  विधि  करना  ate  रोक  कर  रखी  गई  निवल

 जमा  रकमों  में  लगभग  250  करोड़  रुपए  की  विधि  करना  ।  वर्ष  1978-79 के  लिए  मुद्रा

 पूर्ति  को  वृद्धि की  दर  1977-78 के  में  प्रत्याशित  वास्तविक  उत्पादन  की  विधि  की

 दर  से  2  से  3  प्रतिशत  तक  कम  रखने  का  लक्ष्य  रखा  जाना  चाहिए  ।

 3.  बजट  में  अ्रधिश्रेष  के  जरिए  मुद्रा  पति  में  कमी  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के

 लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  राजकोषीय  कार्यों  का  पर्याप्त  योगदान  होना  हमें  केन्द्रीय

 तथा  राज्य  सरकारों  के  घटित  कार्यों  से  बजट  में  लगभग  500  करोड़  रुपए  का  ऑझ्रथवा

 कूल  शेष  राशि के  परम्परागत  रूप  में  परिलक्षित 750  करोड़  रुपए  के  प्रत्याशित

 अधिशेष  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना  चाहिए  ।

 4.  वर्ष  1977-78  के  दौरान  केन्द्रीय  are  राज्य  सरकारों  के  सभी  भगतानों  में

 जो  शायद  लगभग  22,000  करोड़  रुपए  के  होते  5  प्रतिशत  की  सीधी  कटौती  करने  से

 की  कठौती  करने 1000  करोड़  रुपए  की  बचत  होगी  ।  म्रनावश्यक  मदों  में  दस  प्रतिशत

 से  लगभग  250  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  बचत  इसमें  भारी  उद्योगों  के  लिए

 निर्धारित  बड़े  बड़े  परिव्यय  में  कटौती  करना  श्रथवा  पुर्नविचार किए  जाने  तक  उन्हें  स्थगित

 करना  शामिल

 o
 rd

 प्राथमिक  सहायता  जो  इस  समय  लगभग  1000  करोड़  रुपए  की  बैठती  है

 इसमें  कटौती  करना  ate  निर्यात  के  लिए  दी  जाने  वाली  आधिक  सहायता  में  50  प्रतिशत

 को  कटोती  करना  ॥

 6.  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  को  लगभग  500  करोड़  रुपए  के  नए

 कर  लगाने  चाहिएं  ,  आयकर में  छुट  देने  की  न्यूनतम  सीमा  में  कोई  नहीं  की  जानी

 चाहिए  wit  ऊंची  आमदनी  पर  भी  कर  की  दरों  में  कोई  कमी  नहीं  की  जानी

 भविष्य में  सभी  रियायतें  इसी  शर्त  पर  दी  जाएं  बचत  स्कीमों के  ania

 ara  होने  वाली  रकमों  को  बचतों  की  खास-खास  स्कीमों में  फिर  से  लगा  te

 जाएगा

 8.  सरकारों  द्वारा  लिए  जाने  वाले  बाजार  ऋणों  की  निवल  राशि  में  250  करोड़

 रूपए की  कमी  की  जानी  चाहिए ।

 9.  3.0  @4Yy  अर  3,  000  रुपए  से  5,000  स्पा  तक  की  वार्षिक  परि लब्धियों

 बाले  लोगों  के  लिए  अनिवार्य  जमा  को  कुछ  घटाकर  wand  जमा  योजना  जारी  रहेगी
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 कौर  इस  योजना  के  अ्रन्तगंत  वापस  की  जाने  वाली  ate  रकमों  को  अस्थायी रूप

 से  रोक  लिया  जाना  भ्रामक  दाताओं  के  लिए  after  जमा  योजना  जारी  रहनी

 चाहिए  alt  वापस  की  जाने  वाली  रकमें  अस्थायी  रूप  से  रोक  लेनी  वर्ष  1977-78

 के  दौरान  wer  किए  जाने  वाले  लाभांशों  की  25  प्रतिशत  रकम  की  शनिवार  जमा  रकमों

 के  रूप  में  निधि  बना  दी  जानी  चाहिए  ॥

 10.  वित्त ag  1977-78  में  औद्योगिक  ale  वाणिज्यिक  क्षेत्र  को  दिए  जाने  वाले

 बैंक  ऋणों  के  विस्तार  की  शअ्रधिकतम  सीमा  लगभग  6  प्रतिशत  निर्धारित  कर  दी  जानी

 इस  प्रकार  1977-78 के  दौरान  इंस  क्षेत्र को  1000  करोड़  रुपए  से  भ्रमित

 रिक्त  रकम  उपलब्ध  नहीं  हो  सकेगी  ।

 11.  खाद्य  निगम  ara  अतिरिक्त  स्टाक  की  खरीद  का  वित्त  पोषण  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  पर  भ्र धि भार  लगाकर  राज्य  सरकारों  के  बिक्री  कर  पर  लेवी  लगा  कर
 जाना

 चाहिए  ।

 12,
 ate  पत्नी  व्याज  जिसमें  ये  बातें  हैं  (1)  उधार  की  लाभांश  की

 दरों  भर  कम्पनियों  की  जमा  रकमों  के  व्याज  की  दरों  की  शभ्रधिकतम  सीमा  को  (2)

 बैंक-दर  में
 2

 प्रतिशत  sat  की  (3)  जमा  करमों की  (4)  अल्प
 बचतों

 की  दरों

 ar  (5)  पुर्न वित्त  की  मूल  दरों  में  से
 2  प्रतिशत तक  की  (6)  सरकारी

 प्रतिभूतियों  से  होने  वाली  प्राप्तियों  को  9  से  10  प्रतिशत  के  बीच  के  स्तर  तक  यह  पहुंचाने  के

 लिए 3  से  5  प्रतिशत wat  की  (7)  राजकोष  हुंडियों  की  दर  को
 बढ़ा  कर  पिछले

 3  महीनों  की  मांग  देय  मुद्रा  की  औसत  के  बराबर  लाना  कौर  (8)  व्याज  सम्बन्धी  सभी

 प्रकार  की  झ्राथिक  सहायता  बन्द  शुल्कों  शादी  की  वापसी  के  एक  faa

 सहायता  शभ्रायोग  द्वारा  विचार  किया  जाना  ।

 13.  ऋण  प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  छह  मुख्य  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जो
 ये

 हैं  (1)  श्रावस्ती  atc  दीर्घावधिक  ऋण  ok  सरकारी  प्रतिभूतियों में  किए

 जाने  वाले  निवेश  में  मुद्रा  स्रोतों
 प्रौढ़

 सावधिक  जमा  रकमों  के  अ्रनपात
 में  कमी

 (ii)  प्रौद्योगिक  वाणिज्यिक  क्षेत्र  sro  लिए  जाने  वाले  अल्पावधिक  उधार  तालिकागत

 सामान  के  परिवर्धित  मूल्य  के  ad  में
 30  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होने

 (iii)  श्रावस्ती  ऋणों  पर  दंडात्मक  दरें  लगा  कर  उन्हें  निरुत्साहित  किया

 (iv)  अ्रधिक  काम  काज  के  मौसम  में  सरकारी  उधार  न  दिए  (४)  लम्बी

 wats  के  ऋण  देने  वाली  वित्तीय  संस्थानों  को  भारतीय  ford  बैंक  से  उधार  लेने  के  लिए

 मनाही  कर  दी  (vi)  गेर-बैंकिंग  वित्तीय  संस्थाओं  को  ain  बाजार

 से  उधार  लेने की  मनाही  कर  दी  जाए  और  वाणिज्यिक  बैंक  राजकोष  हुंडियों  में  धन  न

 लगाएं  |

 14.
 हर

 फर्म  को
 दिए  जाने  वाले  ऋणों

 की
 जांच  का  काम

 जो
 भारतीय

 बैंक  करता  wa  बंद  कर  दिया  जाना  भारतीय  रिज  बैंक  का  काम  केवल  ऋणों

 के  संबध  में  व्यापक
 नीति

 निर्धारित
 करने  तक  सीमित  रहना  चाहिए  ।
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 15.  बचतों को  बढ़ावा  देने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  जाएं  (i)  निर्धारित

 रूपों  में  घर-परिवारों  की  बचतों  के  लिए  अतिरिक्त  (ii)  व्यापार  उपक्रमों  के

 धारित  लाभों  पर  कर  (iil)  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  सोने  के  मुलम्मे  वाले  बांड  मंडलों

 के  द्वारा  दस  वर्षीय  कर  मनतक़ी  मूलधन  प्रौढ़  ब्याज-सूचकांक  सम्बद्ध  ऋण  जारी  किए  जाएं  ।

 इन  पर  127  प्रतिशत  व्याज  मिले  ।  इनसे  हर  साल  300-500  करोड़  रुपये  प्राप्त  हो  सकते

 (iV)  भविष्य  निधि  की  विशेष  प्रकार  की  जमा  रकमों  की  वृद्धियाँ  के  बांड

 मेडलों  के  रूप  में  की  जाने  वाली  बचतों  शौर  संविदागत  बचतों पर  करों  से  पुरी  (v)

 सभी  श्रेणियों  के  कामगारों के  बोनस  का  50  प्रतिशत  संबद्ध  अथवा  उद्यमों  में

 उन  का  विशेष  जमा  राशि  में  म्रंशदान  के  रूप में  जमा  रहे  ।  जमा  रकमें  बिपाशा

 होनी  चाहिएं  शर  मूलधन  तथा  व्याज  दोनों  कर  से  art  होनें  (४1)  3000

 रुपए  से  अधिक  वेतन  पाने  वाले  कमेंचारियों  की  परि लब्धियों  का  50  प्रतिशत va  उद्यम

 के  रूप  में  समझा के  लिए  राशि
 )  जिसमें  वे

 बचत  की  रकम  रख  रहे  हों  |

 16.  विदेशी  मुद्रा  को  रुपयों में  एक्सचेंज  डीलरों  को

 कि  वे  विदेशों  से  जाने  वाली  का  50  प्रतिशत  भाग  अवरुद्ध  जमा  रकमों  के

 रूप  में  जिस  पर  विशेष  दर  से  व्याज  दिया
 मूल  धन

 प्रौढ़
 ब्याज  दोनों  सूचकांक

 से

 संबद्ध हो  att  कर  मुक्त  विदेशी
 को  जो  भाग  श्रवरुूद्ध  जमा  रकमों  के  स्प

 में  रखा  गया  उसके  रूपान्तरण  की  दरें  ऊंची

 17.  व्यापार  नीति  के  संबंध  में  चार  मागंदर्शी  सिद्धांत निर्यात  कोटे  को  जारी

 रखा  जाए  जो  लचीला  कोटा  जारी  यह  भी  लचीला  सोने  के  आयात

 की  छूट  दे  दी  रुपए  को  शरापना मूल्य  निर्धारित  करने
 के  लिए  खुला  न  छोड़ा  जाए

 रुपए  की  विनिमय  दर  के  feat  aaa  प्रणाली  चलती  fart  सरकारी

 विनिमय  दरें  निर्धारित  करने  का  कुछ  विशेषाधिकार  सरकार  के  पास  हो  ।

 18.  खाद्य  वस्तग्मों  प्रौढ़  अरन्य  अत्यावश्यक  सामान  के  निर्यात  पर  पाबंदी  ।

 19.  प्रसारित निधि  में  से  500  से  600  करोड़  रुपए  तक  विदेशी  मुद्रा  तेल

 अनाज  की  वायदा-खरीद के  लिए  प्रौर  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार से  कुछ  प्रकार  के  उधार

 के  प्रयोजन से  सहारे  के  रूप  में  शर  कुछ  अच्छ चन हए चने  हए  ग्रन्तर्राष्टीय  शेयरों  में

 निकेश  के  लिए  बचें  की  जाएं  ।  शेयरों  में  इस  प्रकार लगाई  गई  पंजी  की  देख  रेख  के

 लिए  वित्तीय  संस्थानों  के  संघ  के  माध्यम  से  एक  शभ्रन्तर्राष्ट्रीयी  निवेश  निगम  की  स्थापना

 प्रारक्षित  निधि  की  शेष  राशि  सामान्य  प्रयोजनों  के  लिए  रखी  जाए

 20.  के  मौजूदा  भंडार  में  से  40-60  लाख  टन  काम  के  बदले

 sara  देने  की  स्कीम  के  द्वारा  रोजगार  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  इस्तेमाल

 चूंकि इस
 स्कीम

 के  लिए  अतिरिक्त  बचतों  के  रूप  में  1,200  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता

 इसे  फिर  से  तैयार  की  जाने  वाली  नई  श्रायोजना  के  साथ  जोड़  दिया  जाए  ।

 21.
 अ्रत्यावश्यक  वस्तुभ्नों  के  सम्बद्ध  में  नई  ह  योजना  की  तैयारी  का  काम

 1978-79  से  शुरू  कर  जाए  जिसमें  योजना  की  प्राथमिकताओं के  ढांचे  में
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 भारी  परिवर्तन  किए  जाएं  ।  भविष्य में  निवेश  45  प्रतिशत  भाग  कृषि  कौर  संबद्ध  कार्यों

 के  लिए  आबंटित  किया जाए  ताकि  कृषि  उत्पादन  में  5  से  6  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  सुनिश्चित

 की
 जाए  ॥

 रुग्ण  कपड़ा  सिलों  को
 पुनर्जीवित

 करने  को  लिये  केरल  सरकार  को  वित्तीय  सहायता

 2358.  श्री  जी०  एम०  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  कौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  से  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  रूप  कपड़ा  मिलों  को  पुनर्जी  वित  करने

 हेतु  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  अनुरोध  किया
 कौर

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  fag  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरी  wie  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  तथा

 जी  नहीं  ।  किन्तु  केरल  सरकार  ने  ब्रिवेन्द्रम  स्पिनिंग  मिल्स  बलरामपुर
 जो  राज्य  सरकार के  प्रबंध

 में  चालू  करने  ate  उसकी  पुनः  स्थापना  के  लिए  भारतीय  प्रौद्योगिक  विकास
 बैंक

 से  ऋण

 प्राप्त  करने  में  केन्द्रीय  सरकार
 की

 सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया  है
 ।  इस  water  पर  विचार  करने

 के  लिए  भारतीय  आद्योगिक  विकास  बैंक  से  सिफारिश  की  गई  है  ।

 Purchase  of  Lac  from  Bhandara  District  by  STC

 2359,  Shri  Laxman  Rao  Mankars  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil

 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  lac  growers  could  not  get  the  price  of  lac  at  the  rate  of  Rs.  300

 per  quintal  as  the  State  Trading  Corporation  did  not  start  purchasing  lac  from
 Bhandara  district;

 (b)  the  reasons  for  not  purchasing  lac  there;  and

 (c)  whether  his  Ministry  and  State  Trading  Corporation  have  chalked  out  any
 programme  for  lac  production  for  earning  foreign  exchange?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan
 Dharia):  (a)  and  (b)  The  shellac  procurement  operations  were  confined  pr  marily
 to  West  Bengal  and  Bihar  only.  We  did  not  receive  any  request  from  Government
 of  Maharashira  for  the  need  to  include  Bhandara  district  in  such  operations.

 (c)  The  present  production  of  lac  is  much  more  than  can  be  exported  or  sold
 within  the  country.  State  Trading  Corporation,  therefore,  has  no  programme  for
 lac  production.

 रुग्ण  तथा  बन्द  बागान

 2360.
 श्री  छत्र  बहादुर  क्षेत्री

 :
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरी  कौर  स  ष्

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  रुग्ण  तथा  बंद  चाय  बागानों  के  नाम  कया  हैं  जिनका  प्रबंध  सरकार  ने  अपने  नियंत्रण

 में  ले  लिया

 1977
 तक  उन  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  कौर  यदि  प्रत्येक  चाय  बागान

 से  कोई  लाभ  प्राप्त  उचना  >
 gmt  Qs  तो  उसका

 ब्यौरा  क्या  है  ;
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 सा रात प्रत्येक  चाय  बागान  सरकार  द्वारा  उन्हें  प्रिये  नियंत्रण  में  लेने  से  पुर्व  श्रमिकों की  कुल

 संख्या  क्या  प्रौर  इस  के  बाद  यह  संख्या  क्या  कौर

 31  1977  को  चाय  बागान-वार  कर्मचारियों  को  कितना  ग्रेविटी तथा
 भविष्य

 निधि  देय  था  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरी  श्र  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  मारिया  अब  तक

 श्रधिगहीत  चाय  बागानों  के  नाम  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :--

 (1)  पशोक  टी  पश्चिम  बंगाल  |

 q
 (2)  लक सन  टी  जिला  पश्चिम  बंगाल  4

 (3)  वा-टक  वार  टी  जिला  पश्चिम  बंगाल  |

 (4)  कुमार  टो  जिला  पश्चिम  बंगाल  |

 पहले  तीन  बागानों  को  12-10-1976  को  अधिग्रहीत  किया  गया  था  ।  कुमार  टी  ब्

 को  8-6-77  को  हाथ  में  लिया  गया  तथा  इस  लिए  इस  विशेष  एस्टेट के  संबंध  में  भाग

 तथा  से  सम्बन्धित
 कोई  जानकारी  नहीं  दी  जा  रही  है  ।

 में
 )

 वि  अ  क

 लक सन कक  rm  प-टुक-वार

 व्यय  2  ्  14,  85,  7  36  1  0,59,069  7,91,637

 बिक्री  से  प्राप्त  राय  «  9,94,004  3,39,617  1,86,611

 ne  ne  aes  ee  ee  नन  —  eon

 कम राजस्व  4,91,732  7,19,452  6,  05,0  2  6

 लीड  ee  ee  ns  a

 er

 पहले  इन  बागानों  का  उचित  रूप  से  प्रबंध  नहीं  किया  जा  रहा  था  ।  पहले  के  प्रबंधकों  ढारा

 बागानों  तथा  फैक्ट्री  दोनों  की  ही  उपेक्षा  की  गई  थी  ।  जंगल  की

 घासपात  भारी  श्रोवरहाल  तथा  मशीनों
 की

 मरम्मत  पर  खर्च  करना  पड़ा
 ।  इसके

 रामस्वरूप  राजस्व  से  श  अ्रधिक  हो  गयां  ।

 mins  अनन्तिम  हैं  तथा  लेखा-परीक्षण  के  बाद  अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  |

 (7)
 वि ि  णा

 पशोक  कमाई

 18-  6-77

 cs  er  ee  ee  ee  लार  om  et  es  pe  ce  ee  ee

 अधिग्रहण  की  तारीख  को  श्रमिकों  की

 संख्या  919 960  1114  903

 31-3-1977  को  *  960  1114  903  919

 के

 कि
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 कयबयययायाललललणयालकटणणककनगाकााणाणात्नकातातयतजएयल्‍ गा  TERT  eR  CR

 लाइन  पशोक  वा-टक-वार

 rt  eS  Sa  es  NY  Re  GED  SA  CY  ——

 भविष्य  निधि  8,  4,000  27,000  45,000

 1,50,000 ब्रेचुटी  ब  6,  00,000  27,500
 ee  i  क  marten  ना

 ये  श्रषिग्रहण से  पहले  की  wale से  सम्बन्धित  हैं  तथा  wafers  हैं  क्योंकि  दावों  का  सत्यापन

 चल  रहा  अधिग्रहण  से  उत्पन्न  भविष्य  निधि  की  देय  राशियों  का  नियमित  रूप  से  भगतान  किया

 मया ह  |

 झा सा मल  को  कन्ट्रोल  सहायता

 2361.  श्री  पूर्ण  सिन्हा :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 श्रासाम  सरकार  ने  दिसपुर  में  श्रीराम  की  अस्थायी  राजधानी  के  निर्माण  हेत  केन्द्रीय

 र  के  योगदान/सहायता के  रूप  में  31  1977  तक  कुल  कितनी  राशि  ली  है

 क्या  राज्य के  ६६::1  मंत्री  को  31  मान  1977  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष की  शेष

 अवधि  के  दौरान  में  विशेषकर  विकास  कार्य  हैत  5  करोड़ रुपए  कौर  दिए गए  2;

 यदि  तो  परियोजनाओं का  यौरा
 क्या  है  तथा  राज्य  सरकार  ने  उपरोक्त  में

 उल्लिखित  5  करोड़  रुपए  के  विशेष  से  कितनी  राशि  वच  की  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  दिसपुर  में  अस्थायी  राजस्थानी  के  निर्माण  के  लिए  श्रासाम

 राज्य  सरकार  द्वारा  निकाल  गए  धन  से  संबंधित  लेख  iz  विशेष  शारदान  का  far  लखा

 परीक्षण कराने  का  है  ?

 faa  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एस०  असम  सरकार  को

 दिसपुर  में  राजधानी  का  निर्माण  करने  के  लिए  at  तक  3.  5  करोड़  रुपए  की  राशि  दी  गई  है  ।

 1976-77  में  असम को को  उनकी  पर्वतीय  क्षेत्र  प्रायोजना  के  लिए  11.  30  करोड

 रपए  का
 परिव्यय  भ्रनूमोदित  किया  गया

 था  ।  इस  परिव्यय के  वित्त  पोषण  के  लिए  राज्य  सरकार  केवल

 5  करोड़  रु०  की  केन्द्रीय  सहायता  की  हकदार  थी  ।  विभन्न  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  ag
 के

 दौरान  व्यय  में
 की

 गई  प्रगति  के  आधार
 पर  दी

 जाती
 हैं  ।  असम की  राज्य  सरकार

 को  वित्त पोषण  की  योजना  में
 i

 की
 गई  परिकल्पना

 के
 अनुसार

 5
 करोड़

 रू०
 दिए  गए  x

 ।

 क़सम  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  लिए  1976-77  की  वार्षिक  प्रायोजना  में  झूम  कृषि
 को

 रोकने  ae  कृषि  सिचाई  बिजली  मध्यम  दर्जे  के  ग्रामीण  कौर
 लग  सडकों  श्र

 के  विकास  के  लिए  wey  कार्यक्रमों  की
 मिली  जुली  परियोजना  शामिल

 थी  ।  ag
 के

 oat  में  क़सम  सरकार  ने  बताया था  कि  31-3277 तक  11.  30  करोड़  रुपए  के  प्र-याशीन  व्यय

 होने
 की

 सम्भावना
 थी

 जिससे  वह  पर्वतीय  क्षेत्र  आयोजना के  लिए  5  करोड़ रुपए  की  केन्द्रीय

 शक
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 सरकार  की  सहायता  पाने  की  हकदार  हो  गई  ।  वास्तविक  व्यय  के  श्रांकड़े  केवल  कुछ  समय  के  बाद

 gi  उपलब्ध  होंगे  |

 विशेष  लेखा  परीक्षा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 एक्सट्रा  3  सिलेण्डर  वाले  इंजनों  का  आयात

 2362.  श्री  सतीश  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरि  कौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारुति  रोड  रोल  में  फिट  किया  गया  3  सिलेण्डर  वाल  इंजनों

 का  बिना  आयात  लाइसेंस  के  आयात  किया  गया  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  कंपनी  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही करने  का  विचार है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ale  सहकारिता  मन्त्री  सोहन

 शक् सटा  3  सिलेंडर  इंजनों  के  आयात  के  लिए  मारुति  फर्म  को  कोई  आयात  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया

 ह  i  वित्त  मंत्रालय  तथा  बैकिंग  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  जानकारी  के
 प्रसार

 बिना

 आयात  लाइसेंस  के  प्रख्यात  करनें  का  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  हुआ  है  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Loss  to  Ayodhya  Textile  Mill

 2363.  ShriR.D.  Ram  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation
 be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  loss  being  suffered  by  Ayodhya  Textile.  Mill  every  month  ;

 (b)  whether  the  Board  of
 Management  is  responsible  for  this  loss  ;  and

 (c)  if  so,  action  being  taken  by.  Government  to  check  this  loss  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia) :

 (a)  The  mill  has  been  suffering  losses  at  the  rate  of  Rs.  10  lakhs  to  10.50  lakhs  per  month.

 (b)  The  loss  is  attributable  to  the  following  factors:

 (i)  Obsolescence  of  the  machinery ;

 Cnt  O1 ent  af  prod (ii)  High  cost  of  cotton  which  constitutes  about  50  per  c  ज  uction  cost  ;

 (iii)  Slump  in  the  textile  trade  resulting  in  lower  realisation  in  sale  proceeds  of  goods  :

 (iv)  High  cost  of  labour ;  and

 (v)  Higher  incidence  of  interest  charges.

 (c)  The  following  measures  have  been  taken  to  improve  the  working  of  the  mill;

 (i)  modernisation  renovation  of  the  machinery  ;

 (ii)  change  in  production  programme  to  suit  market  den  and  and  better  realisation  ;
 ह

 (iii)  proposed  setting  up  of  a  laboratory  for  testing  raw  material  ;

 (iv)  participation  of  labour  in  the  management  so  as  to  ensure  better  production  results  ;
 and  ;

 (v)  introduction  of  cost
 accounting/analysis/control.
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 राज्यों  द्वारा
 ala वरों

 ड्राफ्ट  लिया  जाना

 364.  श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  :  क्या  faa  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  विभिन्न  राज्य  सरकारों  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  रिवेंज  बैंक  ग्राफ

 इंडिया  से  कितना  ग्रोवर  डाइट  लिया  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एम०  राज्य  सरकारों  द्वारा  भारतीय

 रिज  बैंक  से  लिया  गया  mraz  ड्राफ्ट  उनकी  दैनिक  नकदी  की  स्थिति  को  दर्शाता  है  कौर  उसमें

 प्रति-दिन  भिन्नता  होती  है  ।  केवल  विशेष  तारीख  के  संदर्भ  में  ही  उनकी  मात्रा  को  व्यक्त

 किया  जा  सकता हैं  ।  1974-75,  1975-76  कौर  1976-77 के  वित्तीय  वर्षो  के  अन्तिम कार्य

 दिवस  की  स्थिति  के  अनसार  राज्य  सरकारों  के  समायोजित  श्रेवता-डाँटो  का  उल्लेख  नीचे  दिये

 अनसार  है

 (  करोड़  र्पिए  )
 rs नाथ

 31  1975  271.27

 31  1.0  1976  326.84

 31  1977  351.88

 काना  ee

 विस्फोट  फिलामेंट  यान  के  वितरण  में  कदाचार

 2365.  श्री  के०  राममूर्ति :  कया  वाणिज्य
 तथा  नागरिक  पुत  कौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कताई  करने  वालों  तथा  बनकरों  की  तमिलनाडु  क्षेत्रीय  समिति  ढारा

 विस्फोट  फिलामेंट  यार्न  के  वितरण  में  कदाचार  किये  जाने  के  art  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हिमा  कौर

 यदि  तो  कताई  करने  वालों  तथा  बुनकरों  की  तमिलनाडु  क्षेत्रीय  समिति  के  fang

 कया  कायंवाही की  गई  है  ?

 जी  att वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  धमारिया )

 में  कत्तिनों  एवं  ब  नज़रों  की  तमिलनाड  क्षेत्रीय  समिति  द्वारा  विस्फोट  फिलामेंट  याने  के  वितरण

 में  कदाचारों  के  बारे  में  कूछ  शिकायतें  हई  हैं  ।

 कृतियों  एवं  बुनकरों  की  तमिलनाडु  क्षेत्रीय  समिति  के  जो  पिछले दो  वर्षों  से  निष्क्रिय

 जब  यार्न  के  वितरण  का  काम  नहीं  रहेगा  ।  4-7  7  और  उस  से  आगे  की  अवधि  के  लिये  नये  करार

 जिस  पर  कृतियों  एवं  बनकरों  के
 बीच  विचार  विमश  चल  रहा  यह  प्रस्ताव है  कि  तमिलनाडु  में

 हथकरघा  बुनकरों  को  विस्फोट  फिलामेंट  मानें
 उस

 प्रबन्ध  के  अनुसार  safe  किया  जाये  जिसे
 हथकरघा

 विकास  sia  हथकरघा  तमिलनाडू  के  साथ  परामर्श  करके  तैयार  करेगा  ।

 Number  of  Planes  Hijacked  during.  Emergency

 2366.  Shri  Bhagirath  Bhanwar :  Willl  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be
 pleased  to  state

 (a)  the  nu  mber  of
 aeroplanes

 of  Indian  Airline
 and  t  regenne  and  Air  India  hijacked  during  the last  emergency  the  ree  ते  50115  therefor
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 1  1977  लिखित  उत्तर

 (b)  the  names  of  the  countries  of  which  the  hijackers  were  the  citizens  in  each  hijacking
 and ease  and  the  nature  of  action  taken  against  them,  separately

 (c)  the  number  of  hijacking  cases  still  pending  decision  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  (8)  An  Indian
 Airlines  Boeing  737  aircraft  was  hijacked  to  Lahore  on  September  10,  1976  while  on  a.sche-
 duled  flight  (No.  491)  on  the  Delhi-Jaipur-Aurangabad-Bombay  sector  The  reasons  for
 the  hijacking  are  still  not  clear

 (b)  The  Government  have  not  yet  been  able  to  establish  the  nationality  of  the  hijacke  rs
 Government  have  also  not  been  able  to  take  any  action  against  them  as  they  were  in  the
 custody  of  Pakistan  authorities.  The  Government  of  Pakistan  announced  on  Tanuary
 1977  its  decision  to  release  the  hijackers  as,  according  to  Pakistan  press  reports,  it  did  not

 have  enough
 evidence  to  prosecute  them.  Their  present  where  abouts  are  not  known.

 (c)  There  was  no  other  hijacking  of  Indian  aircraft  during  the  emergency.

 रिजर्व  बंक  श्राफ  बम्बई  क  भरतपुर  कर्मचारियों  का  श्रभ्यावदन

 2367.  श्री  कार  Ho  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कर्मचारियों  का क्या  रिज
 बम्बई के  एसपी  sung  जव  पम  भ्यावेदन  कई  महीनों  से  सरकार  के

 ara  विचाराधीन पड़ा  atk

 क्या  उक्त  कर्मचारियों
 को

 केन्द्रीय  सरकार  के  वित्त  विभाग  से  रिजर्व  बैंक  को

 निःसरित कर  दिया  था  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मन्त्री  एच ०  एम०  wit  भारतीय

 fora  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  बैंक  के  जिन  कुछ  भूतपूर्व  कर्मचारियों  की  सेवाएं  आरंभिक  रूप  में  1935

 में  सरकार  से  बैंक  को  प्रेरित  कर  दी  गई  थीं  जो  1960 से  पहले  विभिन्न  तारीखों  को

 बैंक  की  सेवा  से  निवृत्त  हो  गये  उन्होंने  1976  में  भारतीय  रिजर्व  बेक  की
 एक  अभ्यावेदन

 दिया  था  कि  उन्हें  कृपापूर्ण  पेंशन  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  दी  जाये  ।  उनके  अनुरोध  पर  बैंक  विचार

 कर  रहा है  ।

 केरल  में  कपड़ा  मिलों  का  बन्द  होना

 2368.  श्री
 वयालार

 रवि  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  कौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल  राज्य  में  कुल  कितने  ake  कौन-कौन  से  कपड़ा  मिल  बन्द
 पड़े  हैं  और  उनमें कुल

 aga  की  संख्या  कितनी
 और

 इन  मिलों  के  बन्द  होने  से  कुल  कितने  करमचारी  बेरोजगार  हो  गये  हैं
 ?
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 एएए  ए

 anforsa  तथा  नागरिक  पूति  site  सहकारिता  मत ra ती  (ait  मोहन
 :

 केरल
 मे

 ी
 चप

 पढ़ी
 हुए

 सती  जस्त  मिलों  के  माप  तथा  ह. प्रतग्रस्ट  तके
 की  संख्या  निम्नोक्त प्रकार  है

 ——s |

 —_—

 मिल का  नाम  तकुए

 त्रिवेन्द्रम  स्त्री  मिल्स लि  ०,  बलरामपुर  25,200

 प्रभराम  मिल्स  लि  चेन्नई  8,992

 कोट्टयम  टेक्सटाइल्स  लि०  क  12,416

 केरल  लक्ष्मी  टीचर  28,818

 जी० टी  ०  एन०  टेक्सटाइल्स लि  मलवई  25,104

 18,400 मालाबार स्प  ०  एं  ड  वीविंग  कालीकट

 ee le

 at  1,18,922

 --§

 2,767

 Purchase  of  Boeir  Planes

 2369,  Shri  Meetha  Lal  Patel  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  are  purchasing  three  Boeing  planes  worth  Rs.  30  crores ;

 (b)  whether  the  previous  Government  had  also  deposited  some  of  the  amount  for  the

 purpose  ;  and

 (८)  if  so,  the  facts  theredf  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik) :  (a)  With  the
 approval  of  Government  Indian  Airlines  have  placed  orders  for  the  purchase  of  three  Boeing
 737  aircraft  at  a‘cost  of  Rs.  30.55  crores.

 (b)  and  (c).  In  terms  of  the  Purchase  Agreement,  30  per  cent  of  the  price  of  three
 aircrafts  equivalent  to  U.S.  $7,209,975  (Rs.  6.48  crores)  has  been  paid  to  the  Boing  Com-

 mercial  Airplane  Company  by  Indian  Airlines.  An  order  for  the  purchase  of  three  spare
 engines  has  also  been  placed  on  United  Technologies  International,  USA  by  Indian  Airlines’
 and  20  per  cent  of  the  price  thereof  i.e.  U.S.  $424,449  (Rs.  38.  20  lakhs)  has  been  paid  te
 them.

 दमण  प्रौढ़  दीव  A  राजस्व

 2370.  एडश्रारडों  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  केन्द्रीय  राजकोष  को  दमण  कौर  दीव  से  सम्पत्ति  सम्पदा

 भ्र ति रिक्त लाभ  व्यय  केन्द्रीय  उत्पादन  केन्द्रीय  बिक्री  सीमा  के  रूप

 में  कितनी  वार्षिक  राय  प्राप्त  होती  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मन्त्री  एस०  :  केन्द्रीय  राजकोष  को

 दमण  कौर  दीव  से  पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  लाभ

 व्यय  केन्द्रीय  उत्पादन
 केन्द्रीय  बिक्री  कर  site  सीमर  शुल्क  खाते  प्रतिवर्ष

 जो  ra  हुई  है  वह
 संलग्न  विवरण-पत्र में  दी  गई  है
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 Answers
 Asadha

 10,  1899  (Saka)

 भारत  से  चांदी  की  तस्करी

 2371.  श्री  सो ०  Fo  चन्द्रभान :  क्या  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  क़्या  करेंगे

 क्या  सरक a  रन  का  ध्यान  दिनांक  11  1977  के  पेट्रियट  में  ग्राफ

 सिल्वर  ट्  गल्फ  के  देगों  को  चांदी  की  शीर्षक  के  भ्रत्तर्गत  छपे  समाचार  की  कौर

 दिलाया  गया

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  wiz

 सरकार  ने  भारत  के  पश्चिमी  तट  से  तस्करी  को  रोकने  के
 लिये

 उपाय

 किये

 वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एस०  पटेल  तथा

 सरकार  द्वारा  प्राप्त  की  गई  रिपोर्टों  से  यह  मालम  नहीं  होता  कि  चांदी  की  बड़े  पैमाने  पर

 तस्करी हो  रही  है  ।

 हालांकि  तस्करी  को  प्रभावी  तौर  पर  रोका  जा  रहा  है  तथापि  तस्करी-विरोधी  उपाय

 सुदृढ़  कर  लिये  गये  हैं  सौर  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  विधिवत्‌  सड़क  कर  दिया  गया  है  उन्हें  तस्करों

 के  विरुद्ध  सामान्य  कानून  के  भ्रन्तर्गत  कड़ी  कार्यवाही  करने
 के  भ्रनुदेश  दे  दिये  गये  हैं  ।  इन  उपायों

 निरीक्षण  तथा  गुप्त  सूचना  तन्त्रों  को  सुदृढ़  संवेदनशील  पत्तनों  से  वाले  जलयानों

 की  तलाशी  लेना  तथा  समुद्रतट  पर  आसानी  से  पार  किये  जा  सकने  योग्य  क्षेत्रों  अ्रौर
 यातायात

 के

 मुख्य  मार्गों  पर  गश्त  लगाना  शामिल  है  ।

 जापान  में  भारतीय  माल  की  मांग

 2372.  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  कौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  जापान  में  भारतीय  माल की
 भारी  मांग  तौर

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  :  तथा

 (a)  विगत  कुछ  वर्षों  में  जापान  को  भारतीय  माल  के  निर्यात  लगातार  बढ़े  लौह

 खरीक  लोहा  तथा  सिले-सिलायेਂ  असीमित

 लम्बाई  ,
 मोती  तथा  मूल्यवान  अर  ्  मूल्यवान  रत्न  जैसे  उत्पादों  के  निर्यात  विशेष  रूथ  से  बढ़े  हैं  ।

 सूखें  लौंग  तथा  दालचीनी के  मृत्य  बढ़ाना

 2373.  को  कृष्ण  कुमार  गोयल  :
 कया  वाणिज्य तथा  नागरिक  gh  कौर  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सुखे  लॉंग

 we
 कर  रहे

 और

 तथा  दालचीनी
 के  कुछ  झायातकर्त्ता मूल्यों  में  जान-बूझ

 कर
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 यदि  हां  तो  इन  वस्तु ग्न ों  के  मूल्य कम  करने  के  लिये  क्या  कायंवाही की  गई  है

 करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  तर  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  वाक़िया )  तथा

 1976-77  वर्ष  के  wa  तक  सुस्थापित  ग्रा या तकों  को  मेवों
 के

 आयात
 की  अनुमति

 तथा  दालचीनी  के  सीमित  मात्रा  में  प्रतिबंधित  mare  पर  शझ्रायवंदिक  दवाएं  ग्राही  बनाने

 के  लिए  ara  की  अनुमति  को  छोड़  कर  उनके  आयात  की  waste  नहीं  थी  ।  ऐसी  प्रतिबंधात्मक

 नीति  के  कारण  झा या तक  इन  वस्तु ग्र ों  की  कीमतों  में  वृद्धि  कर  रहे  थे  ।

 1977-78  नीति  के  अधीन  यह  निर्णय  कियां  गया  है  कि  इन  मदों  के  आयात  को  मुक्त

 लाइसेंसिंग  प्रणाली  के  भ्रन्तगंत  कतिपय  मद्र  सम्बन्धी  सामानों  के  भीतर  ग्र नुम ति  दी  जाये  ।

 कीमतों  में  कमी  आराई  है  ।

 3.0  लॉंग  तथा  दालचीनी  को  तस्करी

 2374.  श्री  कुष्ठ  कुमार  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  शुष्क  लौंग  की  बड़ी  पैमाने  पर  तस्करी  की  जा

 रही  कौर

 यदि  तो  इन  वस्तुत  की  तस्करी  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा

 करने  का  विचार है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  मंत्री  (axt  एच०  एम०  :  प्राप्त

 रिपोर्टों  से  ऐसा  संकेत  नहीं  मिलता  है  कि  wee  दालचीनी  कौर  लौंग  की  बड़े  पैमाने

 पर  तस्करी  की  जा  रही  है  ।

 यद्यपि  तस्करी  को  प्रभावी  ढंग  से  रोका  जा  रहा  तथापि  तस्करी  विरोधी  उपायों

 को  gas  कर  दिया  गया  है  ak  भ्रधीनस्थ  कार्यालयों  को  तस्करों  के  विरुद्ध  सामान्य  कानून  के  श्रन्तगंत

 कड़ी  कार्यवाही
 करने

 की  हिदायत दी  गई  है
 ।  इन  उपायों  में  जांच-पड़ताल  तथा  गुप्तचर्या  व्यवस्थापकों

 को  सूद
 संवेदनशील  पत्तनों  से  कराने  वाले  जलयानों  की  तलाशी  लेना  कौर  समुद्र  तट  पर

 सुगमता  से  पार  किये  जा  सकने  योग्य  क्षेत्रों  पौर  परिवहन के  भागों  की  गश्त  लगाना  शामिल  है  ।

 इसके  अर्ति  ,  तस्करी  की  रोकथाम  करने  के  उद्देश्य  इन  मदों  के  रायात  को  भी  ait  हाल  ही

 में  उदार  बनाया  गया  है  ।

 कम्पनियों  ढारा  जनता  से  सावधिक  जमा  राशियां  प्राप्त  करना

 2375.  श्री  बसंत  साठे
 :

 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  कौर  afar  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगें कि  :

 क्या  बहुत  सी  कम्पनियां  जनता  से  अधिक  ब्याज  दर  पर  सावधिक  जमा  राशियां  प्राप्त

 करती
 हैं

 समय-समय  पर
 ब्याज  का  भुगतान  नहीं  करती

 हैं
 तथा  समयावधि

 के  गुजर  आने  के

 बाद  यह  जमा राशि  वापस  नहीं  लौटाती  हैं

 5४.
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 दरकार

 कौ  arene  में  कार्यरत  ऐसी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  तर

 जमाकर्ताश्रों  के  हित  की  रक्षा  करने के  लिये  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  )  ौर  भारतीय

 feat  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  कुछ  ऐसी  शिकायतें  मिली  हैं  कि  श्राम  जनता  से  जायें

 स्वीकृत  करने  वाली  कुछ  कम्पनियां  देय  तारीखों  पर  ब्याज  रोक  परिपक्व  हो  जाने  पर  जमा  राशियां

 wal  नहीं  कर  रही  हैं  ।  महाराष्ट्र  राज्य  में  कार्यरत  जिन  कम्पनियों  के  बारे  में  शिकायतें  मिली  हैं

 उसके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 यद्यपि  किसी  जमाकर्ता  को  उसकी  जमा  की  गैर-प्रदायी  का  मामला  जमाकर्ता  सनौर

 अमा  करने  वाली  कम्पनी  के  बीच  हुए  करार  का  विषय  फिर  भी  जमाकर्ताश्रों  के  हितों की  रक्षा

 करने  के  लिये  बहुत  से  उपाय  किये  गये  हँ  किये  जा  रहे  हैं  ।  रिज  बक  द्वारा  वित्तीय  कौर  विविध

 मेर-बैंकिंग  कम्पनियों  के  लिये  जारी  किये  गधे  निदेश  तथा  कम्पनी  कोय  विभाग  द्वारा  कौर

 मर-वित्तीय  कम्पनियों  के  लिये  जारी  किये  गये  नियम  इन  कम्पनियों  द्वारा  स्वी  कार्य  जमा  राशियों  की

 मात्रा  को  निश्चित  सीमा  तक  नियंत्रित  करते  हैं  कौर  उनसे  यह  भ  अपेक्षा  करते  हैं  कि  पनी

 चित्तौड़  स्थिति  और  प्रबन्ध  से  सम्बन्धित  निर्धारित  ब्यौरों  जमाएं  मांगने  के  लिये  दिये  गये  विज्ञापनों

 अर  जमा  के  आवेदन  Tal  में  दिखायें  |

 सरकार  ने  गैर-बुकिंग  कम्पनियों  से  सम्बन्धित  जेम्स  राज  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों  at

 स्वीकार  कर  लिया  है  कि  (1)  गैर-वित्तीय  अर  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कम्पनियों  की  कुछ

 अन्य  श्रेणियों  को  अपनो  जमा  राशियों  की  मात्रा  को  धीरे-धीरे  अपनी  स्वामित्व  की  कुल  निधि  के

 50  प्रतिशत  से  घटाकर  25
 प्रतिशत  तक  लाना  गैर-वित्तीय  कम्पनियों  को  एक  वर्ष  के

 दौरान  परिपक्व  होने  वाली  जमा  देयताओं  के  कम  कम  10  प्रतिशत  भाग  को  नकद  नकदी-जेसी

 परिसम्पत्तियों  रोकड़  छोड़  :
 के  रूप  में  बनाये  रखना  चाहिए  कौर  (3)  गैर-बेकिंग  वित्तीय

 और  गैर-वित्तीय  कम्पनियों  को  जमाये  मांगने  से  सम्बन्धित  विज्ञापनों  में  कुछ  कौर  अधिक  ब्योरे

 देने  जैसे  निर्धारित  सीमा  विषयक  प्रतिबन्धों  के  अन्तर्गत  जमाओं  की  राशि जो
 वे

 स्वीकार  कर  सकते  उनके  द्वारा  किसी  हाल  ही  की  तिथि  पर  वास्तव  में  प्राप्त  जमातों  कौ

 राशि  श्रतिदेय  जमाओं  की  राशि  जमाओं  को  छोड़कर  जिनका  कोई  दावेदार  नही ं)

 art  उनके  द्वारा  इस  area  की  घोषणा  कि  यथास्थिति  कम्पनी  के  कार्य  विभाग  के  नियमों

 अथवा  faa  बैंक  के  निदेशों  का  पालन  किया  गया  wiz  यह  कि  नियमों  अथवा  निदेशों  के

 पालन  से  यह  ae  नहीं  है  कि  जमाओं  की  अदायगी  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  या  रिजर्व  बैंक  प्रतिभूति
 देते  हैं  श्र  यह  कि  उनके  द्वारा  स्वीकृत  जमाएं  कम्पनियों  की  nadine  देयतायें  जबकि  इनमें  से

 कुछ  सिफ़ारिशों  को
 लागू  कर  दिया  गया  शेष  कार्यान्वित  होने  की  प्रकिया  में  है  ।
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 विवरण

 महाराष्ट्र में  राज्य  में  कारोबार  करने  वाली  उन  कम्पनियों  के  नाम  जिनके

 परिपक्व  होने  पर  जमातों  को  कौर  उन  पर  देय  ब्याज  की  अदायगी

 न  करने  के  बारे  में  शिकायतें मिली  हैं

 गर  बेकिंग  गेर-वित्तीय  कम्पनियां

 एशियन  काटन  मिल्स  लिमिटेड

 अ्रनिल  हाड  ale  लिमिटेड

 भोपाल  टैंड  ग्लास  वर्क्स  लिमिटेड

 एल्विन  कॉोर्डिल्स  प्राइवेट  लिमिटेड

 दकन  फार्म  एण्ड  डिस्टिल्रीज  प्राइवेट  लिमिटेड

 दादजी  एण्ड  धाकजी  एण्ड  कम्पनी  प्राईवेट  लिमिटेड

 फोरेमोस्ट  डायरीज  लिमिटेड

 गुजरात  इडस्ट्रीज  प्राइवेट  लिमिटेड

 जोली  लिमिटेड

 10.  खण्डेलवाल  इंजीनियरिंग कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड

 1  1

 12  जोली  जब्र दस  प्राइवेट  लिमिटेड

 13  नागपाल  स्टेनलेस  लिमिटेड

 14  सरस्वती  सिंथेटिक्स  प्राइवेट  लिमिटेड

 15  एस०  बी०  जोशी  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड

 16.  स्पून  पाइप  एण्ड  कंस्ट्रक्शन  कंपनी  आफ  इंडिया  लिमिटेड

 17  शाह  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  लिमिटेड

 18.  ताहिरा  इंडस्ट्रीज  इंडिया  प्राइवेट  लिमिटेड

 19  टर

 ः
 a  लिमिटे

 20  खण्डेलवाल  हरमन  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड

 21  खंडेलवाल बिल्डर्स  प्राइवेट  लिमिटेड

 22  खंडेलवाल  मैनुफैक्चरिंग  कार्पोरेशन  लिमिटेड

 23  सैंट्रो  इंडस्ट्रियल  एलियन्स  प्राइवेट  लिमिटेड

 24  एम०  ज०  फर्टीलाइजर  लिमिटेड

 25  इंडियन  एक्सप्रेस  न्यूज पेपर्स  प्राइवेट  लिमिटेड

 26
 साहिब  सिंह  मैन्युरफक्वा  रंग  कम्पनी  प्राइवेट
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 27  स्टरीट
 (

 इंजी  ह
 सहि  शेटमेंट ह  सिमिट

 28  टी  मानकलाल में  [  कम्पनी  लिमिटेड

 है
 लैम्प  कैप्स  एण्ड  फिलामेंटस  लिमिटेड

 30  लावकिन  लिमिटेड

 (a)  गेर-बैंकिंग  वित्तीय  और  विविध  गेर-बैंकिंग  कम्पनियां

 1
 बनिफिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड

 2  शान्ति कम  फाइनैंसियसं  एण्ड  चिट  फीडर  प्रा०  लिमिटेड

 3  नव  भारत  इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

 4.  गरदन  फाइनेंस  एण्ड  सेविंग्स  प्राइवेट  लिमिटेड

 पीपुल्स  युवक  बेनिफिट  प्राइवेट  लिमिटेड

 नवजीवन  चिट  फण्डस  प्राइवेट  लिमिटेड

 स्टार  श्राफ  कोचीन  चिट  स्कीम्स  प्राइवेट  लिमिटेड

 साहित्य  चिट  प्राइवेट  लिमिटेड

 भारत  लक्ष्मी  फाइनेंस  प्राइवेट  लिमिटेड

 10  मध  चिट  फण्ड  एण्ड  टॉकिन  कंपनी  प्राइवेट  लिमिटेड

 11  उमा  इन्वेस्टमेंट्स  प्राइवेट  लिमिटेड

 12  कमर  फाइनेंस  प्राइवेट  लिमिटेड

 कम्पनियों  द्वारा  पंजी  निविदा  में  विधि  करना

 2376.  श्री  प्रसन् भाई  मेहता  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ak  बैंकिंग  मातें  यह  बताने

 बी  कृपा  क  ि  कि

 गत  वर्ष  में  wa  तक  कितनी  कम्पनियों  को  शापने  पूंजी  निवेश  में  विधि  करने

 की  santa  दी  गई  है

 गुजरात  राज्य  में  ऐसी  कितनी  कम्पनियां  कार

 क्या  अप्रेल  महीने  में  किन्हीं  पांच  कम्पनियों  की  पूंजी  निवेश  में  विधि  करने  की

 झूमती दी  गई  थी
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  :  वित्त
 we  में  पूंजी  निर्गम  अधिनियम  के  380  गैर-सरकारी  कम्पनियों  को

 प्रारम्भिक  अतिरिक्त  बोनस  ऋण  पत्तों  mf  के  माध्यम  से  पूंजी

 जुटाने  के  प्रस्तावों  के  लिए  स्वीकृति यां  [ata  स्वीकृति यां  दी  गई  थीं  ।

 उक्त  कम्पनियों में  से
 34

 कम्पनियां  गुजरात  राज्य  में  निगमित  हैं  ।



 {  ललित  उत्तर
 ae  ee  ातल्‍ल्‍यल्‍यजतययणएएई

 1  1977

 का  श्रभिष्राय  1977  dat  निगम शायद  सदस्य

 नियंत्रक  के  कार्यालय  दारा  जारी  की  गई  चार  प्रैस  विज्ञप्तियों  है  जिनमें  '  उन  पांच

 कम्पनियों  के  नाम  दिए  गए  जिन्हें  पंजी  acta  की  शभ्रनमति  दी  गई
 है  ।  1977

 में  कुल  26  कम्पनियों  को  पूंजी  जुटाने  की  श्रीमती  दी  गई  थी  ।

 male  घातों  पर  अप्रत्यक्ष  कर

 2377  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 कीं  कृपा  करेंग  किं

 क्या  धातु  उद्योग  ने  अलौह  धातुक्रमों  पर  ग्र प्रत्यक्ष  करों  कों  सरल  सनौर  युक्तिसंगत

 ढांचे  का  ame  किया  है
 ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  हां  ॥

 मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 एक  ही  पर  उत्पादन  शल्क  लगाने  के  लिये  श्राल  इंडिया  नान  फीस  मेटल

 इंडस्टीज  एसोसियेशन  से  मांग

 2378.  |  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राल  इंडिया  नान-फैरस  मेटल  इंडस्ट्रीज  एसोसिएशन  ने  सरकार से  एक  ही

 पर  उत्पादन  शल्क  लगाने  वे  लिए  ग्रनराध  किया  है  :  शरीर

 ह
 यदि  ai,  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है

 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  afar  मंत्री  एच०  एम०  जी

 मामले
 को

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  संख्या  घटाने  को  कार्यवाही  का  विरोध

 23  be
 rey  गोमती  पावती  कृष्णन  :  क्या  faa  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  स्वीकृत  संख्या में  10  प्रतिशत  कमी  करने

 की  सरकार  की  कायवाही  का  इस  क्षेत्र  में  कार्यरत  कर्मचारी  संघों  ने  विरोध  किया  है

 अर

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०
 पटेल  )

 :  केन्द्रीय  सरकार
 के

 सभी

 मंत्रालयों /  विभागों  से  वित्त  सचिव  के

 दिनांक
 13.  -5-77 के  Ta  Ta  अनुरोध

 किया  गया  है  कि  वे  विद्यमान  कर्मचारी  में  कम  से  कम  10  की  कमी  की



 Written  Answers  July  1,  1977

 खम्भा विना  का  लगान  के  लिए  अपनी  कर्मचारी-संख्या  तथा  अपने  श्रघधीनस्थ  कार्यालयों  की

 कम  चारी-संख्या
 की  समीक्षा  करें  ।  इस  पत्र  की  एक  प्रति

 17-6-77  को  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  902 के  उत्तर  में  सभा-पटल  पर  रख  दी  गई  है  |  इन  ग्रा देशों के  विरोध  में  कुछ

 मे  अ्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुये
 हैं

 प्रशासनिक  व्यय  में  अधिकतम  किफायत  करने  की  शझ्रावश्यकता  को  तथा  जारी

 किये  गये  start  के  परिणामस्वरूप
 सामान्य

 रोजगार  की  सम्भावनाओं  पर  प्रभाव  पड़ने  की

 सम्भावना  नहीं  है

 कस

 तथ्य  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुये  इन  ग्रादेशों  में  कोई  परिवर्तन  करने

 का  बिचार  नहीं  है

 नारियल  कौर  नारियल  के  तेल  पर  आयात  दीपक  सें  कमी  का  प्रभाव

 2380.  कवि  सी ०  के ०  चन्द्रभान

 आरी  एम०  एन०  गोविन्द मना यर

 faa  तथा  राजस्व  ait  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 शल्क  काफी  कमी सरकार  ने  नारियल  और  नारियल क  तेल  पर  प्रख्यात  शल

 करने  का  तथा  इन  वस्त्रों  के  बड़ी  मात्रा  में  आयात  को  प्रोत्साहन  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  केरल  में  नारियल  ate  नारियल  के  तल  क  मूल्यों  में  भारी

 कमी  के  कारण  केरल  सरकार  की  वित्तीय  स्थिति  पर  इससे  पड़े  गम्भीर  प्रभाव  की  सरकार  को

 जानकारी  अर

 a
 ए

 ग यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  देश  मं  खाद्य  तलों की

 कमी  को  टूर  करने  तथा  उन्हें  उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध  कराने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने  खाद्य

 बेलों  तथा  जिसमें  नारियल  का  तल  तथा  गरी  भी  शामिल  के  आयात  को  '  जनवरी

 1977  से  उदार  बना  दिया  ह  ग्रो  नारियल  के  तेल  पर  20-5-77  से  सीमा शल्क  75  प्रतिशत

 से  घटाकर  30  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।  गरी  पर  सीमा शल्क  के  घटाने  के  लिए  अभी  कोई

 निर्णय  नहीं  किया  गया  है

 -  गरी  तथा  नारियल  के  तेल  की  कीमतों  में  ऐसी  कोई  गिरावट  नहीं

 झआायी है  जिससे  नारियल  की  क्राइम  की  ग्रामीण  स्थिति  पर  गम्भीर  अग्रसर  पड़े  | {

 भराष्ट्रीय  बोइंग  खरोद  घोटाले  में  भारतीयों  के  श्रन्तग्रस्त  होने  के  संदेह  के

 बारे  में  फेन्द्रोय  जांच  att  द्वार  जांच

 23851  श्री  सी ०  के  चन्द्रप्पन

 1.0  पो०  के०  कोरिया

 बया
 पथ टन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  बोइंग  खरीद  घोटाले

 ae
 प्रन्तग्र स्त पौर  होने  के  संदेह

 कें
 नारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  प्रारम्भिक  जांच  कर  ली

 है



 लिखित  उत्तर
 ——

 10  आषाढ़  1,899
 ee  विजित  an  eee

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या ह  प  समय  जा  f  स्थिति  में  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  श्र (ख
 3)

 जांच  ब्यूरो  ने  इंडियन  एयरलाइन्स  के  बोइंग  घोटाले  से  म  रिकार्डों  की  प्रारम्भिक  जांच

 का  कार्य  पूरा  कर  लिया  है  मामले
 की

 कौर  ग्राम  जांच
 की

 जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  में  मलय  लगाये  जाने  सम्बन्धी  श्रादेश  का  वापस  लिया  जाना

 2382.  श्री  सी०  के०  चन्द्रभान  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  कौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 नया  सरकार  ने
 दल्ली  मं

 मूल्य  सुची  लगायें  जाने  सम्बन्धी  आदेश  वापस ले

 लिए

 wr  aT AIS  al,  तों  कारण  >

 बेईमान  व्यापारियों  द्वारा  उपभोक्ताओं  का  ठगी  की  जा  सबे  बात  को

 सुनिश्चित  करने
 के

 लिए  सरकार  के  पास  क्या
 da  a G

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  कौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  तथा

 दिल्‍ली
 मूल्य  प्रदर्शन  )

 देश  जो  1975  में  भारत  रक्षा  आन्तरिक

 सुरक्षा
 1971  वे  अअ्रत्तगत  प्रख्यापित  किया  गया  असी  भी  लाग  है  |  इस  देश

 को  आवश्यक  वस्तु  1955  कें  अन्तर्गत  इसी  तरह  के  एक  आदेश  द्वारा  शीघ्र  ही

 दला  जा  रहमी  ट  ।

 ग्राम
 खपत  की  आवश्यक

 वस्तुझ्नों
 की  उपलब्धता  उचित  मूल्यों  पर  सुनिश्चित  करने  के

 दिल्‍ली  प्रशासन  हाइड्रोजन कृत  मिट्टी के

 आदि  पर  लाइसेंस  पनियल  का  तथा
 मिट्टी

 के  तेल

 एल० पी०  गैस  तथा  लाइट  डीजल वेल  पर  मूल्य  नियंत्रण  का  प्रयोग  कर  रहा  है  ।  यह

 देखने  के  लिए  संगठित  प्रवर्तन  तंत्र  है  कि  व्यापारी  विभिन्न  कानूनों  तथा  आदेशों  के  उपबन्ध

 का  पालन  करें  तौर  भ्रमित  काम  न  करें  |

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  होटल  परियोजना  at  समीक्षा

 2383.
 श्यो

 एम०  कल्याण सुन्दरम
 :

 कया  थंटन
 प्रौढ़

 नागर  विमान  मंत्री यह  बताने  की

 छपा  करेंगे

 + क्या  सरकार  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  से  उन  सभी  नौ

 योजनाओं  की  समीक्षा  करने  के  लिये  कहा  जिन  पर  कार्य  पहले  ही  प्रारम्भ  हो  चुका

 र
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 Written  Answers  Asadha  10,  1899
 Sata) —  es

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं
 ale

 इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )  :  झर  वित्तीय

 साधनों  की  कमी  तथा  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  गयी  wa  प्राथमिकताओं  के  भारत

 पर्यटन  विकास  निगम  ने  फिलहाल  कुछ  योजनायें  रोक  दी  जिनमें
 9  ऐसी  श्रावास

 योजनायें  भी  सम्मिलित  हैं  जहां  निर्माण-कार्य  अभी  श्रारम्भ  नहीं  टपा  था

 भारतोय  प्रबन्ध  अहमदाबाद  द्वारा  राज्य  व्यापार  निगम  के

 कार्यकरण  बदो  wrartart

 2385  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता

 श्री  पी०  जो०  मावलंकर

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  ake  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  भारतीय  प्रबन्ध  अ्रहमदाबाद  से  कहा  है  कि  वह  भारतीय

 ब्यापार  निगम  के  कार्यकरण  की  व्यापक  समीक्षा  करें  ;

 संस्थान॑  द्वारा  जांच  किये  जाने  वाले  महे  क्या  कौर

 यह  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  किये  जाने  की  सम्भावना  2
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुत  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  मारिया

 जी  हां  ।  दि  इंडियन  इंस्टीच्यूट  साफ  अहमदाबाद  से  राज्य  व्यापार निगम

 खनिज  तथा  धातु  ब्यापार  निगम  कौर  उनके  सहायकਂ  कार्यालयों  कार्यकुशलता  तथा  ग्राहकों

 के  प्रति  उनकी  सेवाओं
 की

 क्वालिटी  में  सुधार  करने  तथा  उन्हें  कारगर  बनाने  के  लिए
 उपायों  का  सुझाव  देन  हेतु  उनका  शअरश्ययन  करने  के

 लिये  कहा  गया  है  ।  इंस्टीच्यूट से  यह
 भी

 कहा  गया  है  कि  समग्र  राष्टीय  हितों  के  संदर्भ  में  इन  संगठनों  को  जो  भूमिका  wer  करनी

 है  उसके  बारे  में  भी  सिफारिशें करें  ।

 संस्थान  का  झन मान
 =  कि  झ्राधारभूत  रिपोर्ट  मिलने  में  छः  मास  का  समय

 न्गा  ।
 किन्तु  बे  अ्रन्तरिम  सिफारिशें  weer  भेजने के  लिए  राजी  हो  गये हैं

 देवा  को  एयरलाइनों  के  जेट  इंजिनों  की  एयर  इंडिया  द्वारा  श्रोवरहांलिंग

 2386.  श्री  कार  Alo  स्वामीनाथन :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री यह ह॒  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एयर  इण्डिया  भरने  बम्बई  पत्तन  वर्कशॉप  पर  देश  की  एयरलाइनों  के  जट
 इंजिनों  को

 अ्रोवरह  लिंग  करने  के  लिए  अनिच्छुक  थी  अथवा  करने  में  असमथ

 थिरो
 पांच  इंजिन  विदेशों  में  भेजने  पड़े  थे  wit  उनके  पास  केवल  एक  इंजन  फालतू  |

 गया  we  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  दो  इंजिन  वालें  12  जैट  बोइंग  737  विमानों

 का
 उड़ानकार्येक्रम  अति  व्यस्त  हो  गया  था  ह

 जाने के  क्या

 यदि  जैट  की  श्रोवरहाँलिंग  भारत  में  ही  न  किये

 कारण

 64



 1977
 a ae

 लिंखिंत  उ
 we

 विदेश
 में  भ्रोवरहाँ  लिंग  =  पर  कितना  खर्च  भ्राता  श्र

 विदेश  में  भेजे  गये  जट  इंजिन  कब  तक  वापस  प्राप्त  हो  जायेंगे  ?

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  ae  एयर

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  जैट  इंजनों  की  अपनी  बम्बई  की  वकंशाप  में  भ्रोवरहाँल  करने  के  लिए

 अनिच्छुक  नहीं  ।  इंडिया  की  सुविचारों  का  प्रायोजन  इंडियन  एयरलाइन्स  के  खारवेल  तथा

 बोइंग  737  विमानों  के  इंजिनों  की  श्रोवरहाँल/सरम्मत  को  भी  दृष्टि  में  रखते  हुये  किया  गया

 हू

 (i)  737  विमानों  के  इंजनों  पर  य०  एस०  उड़न-योग्यता  प्रमाणीकरण

 कारियों  era  अ्रपेक्षित  श्रनिवाय  निरीक्षण  की  तथा

 (ji)  1976  के  आरम्भ  में
 बम्बई  में  खारवेल विमान  के  दुर्घटनाग्रस्त  होने

 के  परिणामस्वरूप  नागर  विमानन  के  महानिदेशक  द्वारा  समस्त  कारवेल

 विमानों  के  इंजनों  पर  अ्रनिवा्य॑  रूप  से  अपेक्षित  कतिपय  सुधार  कार्य  से

 उत्पन्न  कार्य-भार  में  असामान्य  एवं  आकस्मिक  ate  होने  के  एयर

 इंडिया  की  सुविधायें  इंडियन  एयरलाइन्स  के  परिचालनों  के  लिए  737  इंजनों
 ्

 की  परिचालनात्मक  श्रव्य कताश्रों  की  oid  करने  में  असमर्थ  थीं  |

 उपर्युक्त  को  दुष्टि  में  रखते  5  बोइंग  737  इंजनों  को  मरम्मत  के  लिए  ये  एस०

 ०  में  उनके  निर्माता ग्र ों  के  पास  भेजा  गया  था  ताकि  इंडियन  एयरलाइन्स  के
 भ्रनुसूचित

 को  बनाए  रखा  जा  सके  ।  इन  5  इंजनों  हि  भेज  जाने  के  बाद  शहरी  भारत  में

 4  फालतू इंजन  बचे  थे

 विदेशों  में  श्रोवरहाँल  कराने  का  प्रति  इंजन  व्यय  19
 लाख

 रुपये  होता

 है  जिसमें  से  16.5  लाख  रुपए  विदेशी  मुद्रा में  होता  है  |

 सभी  5  इंजन  श्रोवरहाँल  होने  के  बाद  पहले  ही  वापिस  मिल  चूके  हैं  ।

 पटसन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  बारे  में  frig

 2387.  श्री  कार  वी०  स्वामीनाथन :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरी  कौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पटसन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण
 न

 करने  का  कोई  fora  किया

 यदि  तो
 उसके  मुख्य  कारण  क्या  हैँ  ;  कौर

 पटसन  उपयोग  में  सुधार  लाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  तथा  .

 इस  समय  पटसन
 x

 योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है

 (7)  पटसन  उद्योग  में  सुधार  लाने के  लिये
 जो  महत्वपूर्ण कदम  उठाये  गये

 उनमें  से

 सभी  पटसन  निर्मित  माल  पर  निर्यात  शुल्क  हटाना  ।
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 वकास  परिषद  के  जरिए  श्रनसन्धान  एवं  विकास  कार्यों  के  लिए  वित्त  की  व्यवस्था

 करने  हेतु  पटसन  माल  पर  उपकर  लगाना  ।

 3  पटसन  के  नये  प्रयोगों  को  बढ़ाने  तथा  उत्पादन-लागत  को  घटाने  के  उद्देश्य

 से  अनुसन्धान  एवं  विकास  के  लिये  उदार  सहायता  प्रदान  करना  ।

 संयंत्रों  एवं  उपस्करों  के  भ्राधघनिकीकरण  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  पटसन

 उद्योग  को  उदार  शर्तों  पर  ऋण  सहायता  प्रदान  करना  ताकि  उनकी  उत्पादन

 क्षमता  बढ़े  TAT  उत्पादन-लागत कम  हो

 i  पटसन  वस्तु भ्र ों  के  निर्यातों  को  विदेशी  बाजारों  में  अ्रधिक  प्रतियोगी  बनाने  तथा

 विनिर्माताश्रों को  भ्रमित  लाभप्रद  बनाने  के  उपाय  ।

 Proposal  to  link  Tourist  Centres  in  Madhya  Pradesh  by  Ai

 2388.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  proposed  to  link  tourist  centres  of  Madhya  Pradesh  with  air  service
 an

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik) :  (a)  and  (b)..
 Important  tourist  centres  in  Madhya  Pradesh  are  already  linked  by  air  services.

 Khajuraho is  served  by  Service  No.  IC-407'408  which  operates  on  the  route  Delhi/Agra/
 Khajuraho/Varanasi.  Gwalior,  Bhopal  (f-r  Sanchi)  and  Indore  (for  Manau)  are  connected
 with  Delhi  and  Bombay  by  service  IC-459/460  (Delhi  ’'Gwalior/Bhopal!Indore'Bo  bay).
 Jabalpur  (which is  in  close  proximity  to  Kanha  National  Park)  and  Raipur  have  been  ॥  inked.
 to  Delhi  and  Bombay  on  a  twice  weekly  air  service  with  effect  from  5th  May,  1977.

 तस्करी  को  फे  लिये  भारत  रोक  श्रीलंका  फे  बीच  विहार-दीदा

 2389.  श्री  कार  alo  स्वामीनाथन

 श्री  निहार  भास्कर

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  कौर  श्रीलंका  ने  एक  देश  से  दूसरे  देश  को  होने  वाली  तस्करी को  रोकने  के

 उपायों
 पर

 विचार-विमर्श  करने  के  लिए  हाल  ही  में  कोलम्ब्रों  में  वार्ता  आयोजित  की  है
 ;

 यदि  तो  उसमें  किन-किन  मामलों  पर  विचार  किया  गया  तथा  इसमें  किये  गये

 निर्णयों  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सहयोग  के  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  था  कौर

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  ite  बेकिंग  मंत्री  एच ०  एम०  जी  हां  ।  दोनों  देशों

 के  वीच  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  उपायों  के  सम्बन्ध  में  सीमा
 शुल्क  तथा  पुलिस  विभाग  के  अधिकारियों

 के  एक  प्रतिनिधि-मण्डल ने  श्री  लंका  के  समिति  भ्रमणकारी  यों  से  sreceah  में  2,  3  तथा  4  1977
 को  विचार-विमर्श किया  था  ।
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 तथा  चर्चा  a  वापसी  हितों  के  मामलों  aix  दोनों  देशों  के  बीच

 सामान  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सहयोग  से  था  ।  owe  बातों  के  साथ-साथ  यह  निर्णय  किया

 गया  था  कि  तस्करों  की  गतिविधियों  को  प्रभावकारी  ढंग  से  रोकने  की  दृष्टि  से  तस्करी  सम्बन्धी  गति

 विधियों  तथा  दोनों  तरफ  क्रियाशील  तस्करों  के  गिरोहों  की  पहचान  से  सम्बन्धित  सूचना  का

 अ्रादान-प्रदान  होना  चाहिए  |

 कोचीन  के  निकट  नये  हवाई  ag  का  निर्माण

 को  पी०  के०  कोरिया  :

 श्री  के०  ए०  राजन

 क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोचीन  हवाई  aes  के  विस्तार  की  गुंजाइश  बहुत  सीमित  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  यात्रियों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कोचीन  के  निकट

 एक  नया  हवाई  अड्डा  बनाने  का  कोई  सरकार  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  (att  पुरुषोत्तम  कौशिक )
 :  यद्यपि  पोर्ट ace

 ऊंची  ऊंची  तथा  समुद्र  की  समीपर्वातिता  जैसी  बाधाश्ों  के  कारण  कोचीन  के  नौसैनिक  विमानक्षेत्र

 के  विस्तार  की  संभावनाएं  कुछ  सीमित  तथापि  वर्तमान  विमानक्षेत्र  को  बोइंग  737  परिचालनों  के

 उपयुक्त
 बनाने  के  लिये  वहां के  धावनपथ  को  अधिक  मज़बूत  व  लंबा  करके  70.  05  लाख

 रुपये
 की  अनुमानित लागत  से

 उसका
 विकास  किया  जा  रहा  है

 |

 कोचीन  में  एक  नये  विमानक्षेत्र  का  निर्माण  करने  का  फिलहाल कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कोजीकोड  में  हवाई

 2391.  श्री  पी०  के०  कोरिया :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  कोजीकोड  में  एक  हवाई  ्  बनाने का  कोई  प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 प्रस्ताव  पर  अनुमानतः  कितनी  लागत  wat  ;  wit

 हवाई  अड्डे  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  आरम्भ  होने  की  ara  है  ?

 पेंशन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  )  से  (a)  .  कोजीकोड

 में  एक  विमानक्षेत्र  का  निर्माण  करने  की  एक  परियोजना  को  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना के  प्रारूप  में

 सम्मिलित
 किया  गया  था  ।  विमानन  ईधन  के  मूल्यों  में  भ्रत्यधिक  वृद्धि  होने  के  परिणामस्वरूप

 परिचालन  को  लागत  में  वृद्धि  होने  तथा  विमान  बेड़े  की  तंग  स्थिति  के  इंडियन  एयरलाइंस  को

 अपनी  योजनाओं  का  पुनरीक्षण  करना  पड़ा  ौर  उन्होंने  अपने  को  पांचवीं  योजनावधि  में  कोज़ीकोड

 के  लिये  परिचालन  करने  में  असमर्थ  पाया  ।  परियोजना  को  फिलहाल  स्थगित  कर

 दिया गया  है  ।
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 मितव्ययिता  के  परिणाम

 |  ह
 2392.  श्री  पी०  के ०  कोडी  |  क्या  वितत  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 q  हुए
 aos  से  उपायों  से  चालू

 ce
 क्या  सार्वजनिक  व्यय  में  मितव्ययिता  लाने  के  लिए  किय  गये

 ay में  इच्छित  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ;  शौर

 यदि  तो  wa  तक  कितनी  धनराशि  बचाई  गई  अथवा  चालू
 वर्ष  में  बचायें  जाने  की

 है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  भ्र  (|).  किफायत

 संबंधी  विभिन्न  उपायों  के  अपनाये  जाने  से  प्रशासनिक  व्यय  में  वृद्धि  को  रोकने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 प्राप्त  की  जाने  वाली  बचत  की  मात्रा  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 बन्द  पड़ी  दो  पटसन  मिलों  के  अधिग्रहण  के  बारे  में  निर्णय

 2393.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  बन्द  पड़ी  दो  पटसन  मिलों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने  का  निर्णय

 किया है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  इन  दो  मिलों  ने  भारतीय  पटसन  निगम  की  तथा  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की  बहुत

 बड़ी  राशि  का  दुर विनियोग  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इन  गैर-सरकारी  नियोक्ताओं  के  विरुद्ध  क्या  प्रभावी  उपाय  किये  जा  रहे  है

 अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ale  सहकारिता  मंत्री  मोहन  मारिया  )  :  तथा

 दो  ara  पटसन  मिलों  अर्थात  खारदाह  कम्पनी  लिमिटेड  तथा  यूनियन  जूट  का  प्रबन्ध  सरकार  ने

 16  1977  से  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  |

 खारदाह  कम्पनी  लिमिटेड  ने  भारतीय  पटसन  निगम  की  लगभग  13.48  लाख  रु०

 मूल्य  की  कच्ची  पटसन  का  शभिकथ्रित  दुरुपयोग  किया  है  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  ने  खारदाह  कम्पनी  के  निदेशकों  तथा  वरिष्ठ  अधिकारियों  के

 विरुद्ध  मुकदमें  दायर  किए  है  जो  न्यायालय  में  लम्बित  है  ।

 बोइंग  विमान  सौदे  के  मामले  में  गांधी  बन्धुआें  का  कथित  रूप  में  श्रन्तग्रस्त  होना

 2394,  श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  क्या  पर्यटन  झर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  4  1977  के  में  बोइंग  विमान  के  कल्पित  सौदों

 में  गांधी  भवनों
 xfs  wan न  MIAMI  रूप  म  अन्त ग्रस्त  होने  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  श्रोर  दिलाया

 गया  है  ;
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 लिखित  उत्तर 1  1977

 यदि  तो  तत्सम्बर
 ही

 धी  तथ्य  क्या  है  ;

 ——+S 7S  सेः a]
 क्या  इस  आरोप  के  बारे  में  कोई  जांच  ७  ई  गई  हू  कौर

 यदि  तो  उसका  कया  निष्कर्ष  निकला  प्रौढ़  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 पर्यटन  तर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )
 :  हां

 ।

 से  :  जहां  तक  रक्षा  मंत्रालय  के  लिए  दो  बोइंग  737  विमान  खरीदने  के  बारे  में

 आरोपों का  संबंध  उस  मंत्रालय ने  इन  विमानों को  न  खरीदने  का  निर्णय  किया है  ।  उच्चतम

 न्यायालय  के
 अवकाश-प्राप्त  न्यायाधीश  श्री  पी०  जगनमोहन  रेड्डी की  अ्रध्यक्षता में  एक  जांच

 आयोग  रक्षा  मंत्रालय  दवारा  भ्रपेक्षित  दो  बोइंग  विमानों  की  प्रस्तावित  खरीद  के  बारे  में  सभी  मामलों

 की  जांच  करेगा  |

 जहां  तक  प्रत्यारोपों  का  संबंध  उनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 फ्लाइंग  बलब

 2395  श्री  कार  कके०  रमिन :  क्या  पर्यटन  प्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार ने  देश  में  नये  पलाइंग  क्लब खोलने
 को प्रोत्साहन  न  देने का  निर्णय  किया

 है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ
 ?

 पर्यटन  तोर  नागर  दिखाना  मंत्री  पुरुषोत्तम  :
 हां  ।

 इसके  कारण  ये  है
 :--

 (1)  विमान  ईधन
 के

 ध  पुर्जों  की  तथा  कर्मचारियों  के  वेतन  एवं  भत्तों

 में  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  विमानों  के  परिचालन  की  लागत  में  भ्रत्यधिक  वृद्धि  ;

 (2)  वाणिज्यिक  विमान चालक  लाइसेंसधारियों  की  बेरोज़गारी  ;  ak

 (3)  फ्लाइंग  क्लबों  को  ग्रामीण  सहायता  देने  के  संबंध  में  वित्तीय  प्रतिबंध  |

 पश्चिम  जर्मनी  को  निर्यात

 2396.  श्री  डी०  डी०  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  कौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पश्चिम  जर्मनी  को  किये  गये  निर्यात  में  वर्ष  1976
 में  55  प्रतिशत  की  वृद्धि

 हुई  है
 ;

 क्या  भारत-पश्चिम  जर्मनी  व्यापार  में  सुधार  करने  की  कोई  योजना  है  ?

 वाणिज्य  तथा
 anita  प्रति

 ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :
 हों  ।
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 = भारत-जर्मन  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिए  निम्नोक्त  क  bon  |  उठाए  गए  है  :--

 (1)  विशिष्ट  उत्पाद दों  का  बाजार  अध्ययन  |

 (2)  अनगा ८५  फूड  हैनोवर  पार्टनर  फार  प्रोग्रेस

 एग्जिबिशन  शादी  जैसे  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना  ।

 (3)  बाजार  अनुकूलन  की  संभाव्यताश्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  To  जमनी  को  विशिष्ट

 प्रतिनिधिमंडल  भेजना  ।  उदार  श्रायात  नीति  को  देखते  हुए  to  जर्मनी  से  रियासतों

 के  बढ़ने की  भी  संभावना  है  ।

 Withholding  of  Loans  Sanctioned  be  Nationalised  Banks  to  Maruti  Company

 2397.  Shri  Hargovind  Verma:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking
 b=  pleased  to  state  whether  orders  have  been  issued  for  withholding  loans  sanctioned  by
 nationalised  banks  to  Maruti  Company  and  for  realising  immediately  the  loans  already
 advanced  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel)  :  In  accordance

 with  the  practice  and  usage  customary  among  bankers  and  also  in  conformity  with  the  pro-
 visions  of  the  Banking  Companies  (Acquisition  and  Tr:nsfer  of  Undertakings)  Act,  1970,
 the  State  Bank  of  India  Act,  1955  and  the  State  Bank  of  India  (Subsidiary  Banks)  Act,  1959,
 information  relating  to  the  individual  constituents  of  these  banks  is  not  to  be  divulged.  It

 is,  therefore,  not  possible  to  furnish  the  information  sought  for  by  the  Hon’ble  Member.

 It  may,  however,  be  mentioned  that  Government  have  not  isued  any  instruction  to  any
 nationalised  bank  in  the  matter.

 Government  of  India  have  recently  constituted  a  Commission  of  Inquiry  under  the

 Commissions  of  Inquiry  Act,  1952,to  enquire  into  the  affairs  of  Maruti  Group  of  Companies.
 The  terms  of  reference  of  this  Commission,  inter-alia,  include  all  matters  relating  to  the  se-

 curing  of  accommodation,  loans  or  assistance  from  nationalised  banks  and  other  institutions

 including  the  eligibility  of  these  concerns  to  obtain  the  financial  assistance  sought  for,
 the  standard  of  care  with  which  the  applications  were  considered  and  the  measure  of

 conformity  to  the  policies,  practices,  rules  and  directives  for  the  time  being  in  force  in

 regard  to  the  grant  of  such  assistance.

 Action  Against  Officers  who  Sanctioned  Loans  to  Maruti  Company

 2398.  Shri  Hargovind  Verma  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking
 be  pleaséd  to  state  =

 (a)  whether  Government  are  taking  action  against  the  officers  of  public  financial  insti-

 tutions  who  sanctioned  loans  to  Maruti  Company  in  an  improper  manner  ;  and

 (b)  if  so,  the  nature  of  the  action  being  taken  and  the  number  of  such  officers  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel)  :  (a)  and  b):

 None  of  the  all-India  long  term  public  financial  institutions  has  given  any  loans  or  advances
 to  Maruti  Ltd.  The  question  of  taking  action  against  officers  of  these  institutions  for  sanc-

 tioning  loans  to  Maruti  Ltd.  does  not,  therefore,  arise.

 However,  Government  have  recently  constiuted  a  Commission  of  Inquiry  under  the
 Commissions  of  Inquiry  Act,  1952,  to  enquire  into  the  affairs  of  Maruti  Group  of  Companies.
 The  terms  of  reference  of  this  Commission,  inter-alia  include  (i)  all  matters  relating  to  the
 securing  of  accommodation,loans  or  assistance  from  nationalised  banks  and  other  institutions
 including  the  eligibility  of  these  concerns  to  obtain  the  financial  assistance  sought  for,  the
 standard  of  care  with  which  the  applications  were  considered  and  the  mesure  of  conformity
 to  the  policies,  practices,  rules  and  directives  for  the  time  being  in  force  in  regard  to  the
 grant  of  such  assistance  ;  and  (ii)  all  matter  pertaining  to  the  role  and  part  of  any  Director
 or  Managing  Director  of  the  Maruti  Concerns,  or  any  friend  or  associate  of  such  Director
 or  Managing  Director  and  all  the  facts  and  the  circumstances  relating  to  cases  where  any
 direct  or  indirect  advantage  was  taken  of  any  relationship  or  connection  of  any  such  Director
 or  Managing  Director  with  any  Minister  or  other  public  servan&  as  well  as  the  role  of  any
 persons  who  directly  or  indirectly  aided  or  assisted  in  taking  or  such  an  advantage.
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 10  अपाद  1899  लिखित  उत्तर

 पटसन  के  को  रस्त-व्यस्त  होने  से  बचाने  के  लिये  किये  भय  उपाय

 2399.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  क्या  1977 में  कलकत्ता  पत्तन  के  नाविकों  दवारा  की  गई  हड़ताल  ने  पटसन

 को  मुसीबत  में  डाल  दिया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  निर्यात  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ;  तौर

 यदि  तो  पटसन के  निर्यात  को  मस्त-व्यस्त  होने  से  बचाने  के  लिये  क्या  उपचारात्मक

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  हां  ॥

 श्रम  मंत्रालय द्वारा  हस्तक्षेप  किये  जाने  पर  26  1977  को  नाविकों की  हड़ताल

 समाप्त  हुई
 ।

 यह  सुनिश्चित  करने
 के

 विचार
 से  कि

 पटसन
 तथा

 अन्य  माल
 के  निर्यातों में  दुबारा

 गड़बड़ी न  हुगली  पर  काम  करने  वाले  नौका  उद्योग  की  सदस्यों  की  जांच  करने  के  लिए  श्रम

 मंत्रालय  क  तत्वावधान  में  एक  समिति  स्थापित  की  गई  है  ।

 फर्मों  तथा  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  आयकर  की  बकाया  राशि

 2400.  श्री  नंबर  लाल  गुप्त  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ौर  बेकिंग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 ऐसी  फर्मों  तथा  व्यक्तियों  के  नाम  ate  पते  क्या  हैं  जिनके  विरुद्ध  गत

 चार  वर्षों  के  दौरान  5  लाख  रुपये  से  त्व  की  मांग  लंबित  थी  लेकिन  बाद  में  विभाग  ने

 राशि  को  बटने-खाते  डाल  fear  ;

 प्रत्येक  मामले  में  ग्राहक  की  राशि  को  बट्टे-खाते  डालने  के  क्या  कारण  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  मामलों  की  जांच  करने  का  है  जहां  प्राय कर  की  राशि

 की  मांग  या
 तो

 दबाव  ara  अन्य  प्रासंगिक  कारणों  से  बट्टे  खाते  डाली  गई  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  से  उपेक्षित

 सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है
 श्र

 यथा  संभव  शीघ्र  ही  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  वित्तीय  संस्थानों  ढारा  व्यक्तियों
 तथा  औद्योगिक  हों

 को  दिये गये  25  लाख  रुपये  से  अधिक  राशि  के  ऋण

 2401.  श्री  नंबर
 लाल  गुप्त

 :
 क्या  वित्त

 तथा  राजस्व  कौर
 बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों
 में

 कितनी  व्यक्तियों  तथा  श्रौदयोगिक  गृहों  ने  किसी

 राष्ट्रीयकृत बैंक  भ्रमणा  वित्तीय  संस्थान  अथवा  किसी  सरकारी  ऐसी  से  25  लाख  रुपये  से  अधिक

 राशि  के  ऋण  प्राप्त  किये  ;

 क्या  सरकार ने  उन  कुछ  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  जांच  कराई  है  जिन्हें

 प्रक्रिया
 भंग

 करके
 कौर  कुछ  मामलों  में  रिजर्व  बैंक  इन्डिया  के

 निदेशों  के  विरुद्ध  ऋण  दिये
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 a  Asadha  10,

 1899  (Saka)

 क्या  सरकार  को  किसी  कम्पनी  अथवा  किसी  व्यक्ति  को  नियमित  रूप  में  ऋण  मंजूर

 किये  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त हुई  है  ;

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  तथा  व्यक्तियों  aria  के  नाम  क्या  है  कौर  उन  प  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही की  है  ;  सनौर

 सरकार  ने  ऋण  मंजूर  करने  वाले  बैंक  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  यथा  सम्भव  सुचना

 इकटठी  की  जा  रही  है  प्लोर  सदन  के  पटल  पर  दी  जायगी  ?

 से  (=)  माननीय  सदस्य  के  ध्यान  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  और  वित्तीय

 संस्थानों  के  विरुद्ध  लगाये  गये  वे  कुछ  area  हैं  जो  दिनांक  30  1977  के  इकोनोमिक एण्ड

 पोलिटिकल  वीकली  में  इस्न्टीटयूशन्स-रेस्टो रिंग
 नामक  शीर्षक  से  प्रकाशित

 हैं  ।  इसक  अतिरिक्त  सरकार  को  भी  कुछ  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  दवारा  प्रलय-अलग  ग्राहकों  को  स्वीकृत

 कुछ  सुविधाओं के  बारे  में  शिकायतें मिली  हैं

 रन  झ्रारोपों  के  संबंध  में  ate  विशिष्ट  शिकायतें  जो  प्राप्त  हुई  तथा  उन  पर  होने  वाली

 प्रस्तावित  कार्रवाई  के  सम्बंध  में  स्थिति  भ्र तारांकित प्रश्न  संख्या  1729  और  1734  उत्तर

 24-6-77  को  सदन  में  दिये
 जा

 चुके
 के  मेरे  उत्तरों  में  स्पष्ट की  जा  चुकी  है  ।

 आयकर  अधिकारियों  को  सेवा-निवृत्त  करना

 2402.  श्रीमती  रेणुका  देवी  बड़कटकी :  क्या  वित्त  तथा  शिव  कौर  बेकिंग  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 आपातकालीन  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  कितने  भ्रामक  अधिकारियों  को  समय  से

 qa  सेवा-निवृत्त ;  कौर

 सरकार का
 विचार  ऐसे  अधिकारियों  के  मामलों  पर  पुर्नविचार  करने का  है

 जिन्हें  बिना  कोई  कारण  बताये  सेवा-निवृत  कर  दिया  गया
 था  ?

 वित्त  तथा  राजीव  शर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  कौर  :

 कालीन  स्थिति  समुचित  प्राधिकारी  मूल  नियमावली के  नियम
 56

 के  अनुच्छेद  (i)

 द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों  का
 प्रयोग

 करते  भ्रादेश जारी  सहायक  आयुक्त ग्रेड  से

 स्तरीय  10  भ्रामक  झ्र धि कारी  ae  16  श्रायकर-ग्रधिकारी  को

 निवृत्त किया  गया  ।  इन  झ्रायकर  अधिकारियों में  से  23  झ्रायकर-भ्रधिकारियों ने  इस  प्रकार  से  सेवा

 निवृत्त किये  जाने  के  खिलाफ  अभ्यावेदन दिये  झर  उनमें  से
 4  श्रभ्यावेदनों पर  निर्धारित  कार्यविधि

 के
 अनुसार  विचार  किया  गया  है  तथा  उनके  श्रभ्यावेदनों  को  नामंजूर  कर  दिया  गया  है  ।  शेष  19

 अआयकर-अधिकारियों के  अभ्यावदनों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 भारतीय  चाय  को  उत्पादन  लागत

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 2403.  श्रीमती  रेणुका  देवी  बड़कटकी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  कौर  सहकारिता

 क्या  अरन्य  देशों  के  उत्पादकों  की  तुलना  में  भारत  चाय  के  उत्पादकों की  चाय  पर  उत्पादन

 लागत  अधिक  बैठती  है  ;
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 लखित  उत्तर

 विश्व  बाजार  में  चाय
 के

 मूल्य  प्रतिस्पर्धात्मक  बनाने  के  लिये  क्या
 कदम  उठाये

 जा ध

 रहे  हैं

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  मारिया  )
 :  चाय  की

 उत्पादन  लागत  में  हर  इलाके  में  बहुत  अन्तर  रहता  है  ।  वस्तुतः एक  ही  इलाके  में  एक  चाय  बाग  से

 दूसरे  बाग  के  बारे  में  लागत  में  बहुत  अन्तर  रहता  है  ।  इनमें  साथी  तुलना  करना  कठिन  है  ।

 विदेशों  में  उत्पादन  लागत  के  विश्वसनीय  झ्रांकड़े  भी  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 मांग  तथा  पूर्ति  स्थिति  के  फलस्वरूप  चाय  की  श्रन्तर्राष्ट्रीय  कीमतें  ऊंची  इस

 अवस्था  में  कीमतों  को  प्रतियोगी  बनाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  फे  कृत्य

 2404.  श्री  शिव  सम्पत  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ate  सहकारिता  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 ् )  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  के  कृत्य  क्या  हैं  ;

 )  क्या  नेशनल  फडरेशन  नामक  एक  अन्य  संगठन
 भी

 है  जिसके  कृत्य  प्रायः  वही हैं

 जो  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  के  हैं  ;

 राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  पर  प्रति  वर्ष  कितनी  राशि  खर्चे  होती  है
 ;

 कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  संगठन
 को

 बन्द  करने के  लिए  कदम  उठाने का  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्री  सोहन  मारिया  )
 :  राष्ट्रीय

 सहकारी  विकास  निगम
 1962  के  झुकाकर  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम

 के
 कार्य

 सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  निम्नलिखित  के  लिए  कार्यक्रम  बनाना  तथा  उन्हें  बढ़ावा  देना  है

 (1)  कृषि  खाय  मुर्गीदाने तथा  अधिसूचित  दस्तूरों का  संसाधन

 निर्यात  तथा  करना  |

 f {
 (2  )  अप्रधान  वन  उपज  का  संग्रह  भंडारण  कौर  निर्यात करना  ॥

 विशष  रूप  से  यह  निगम  कार्य  कर  सकेगा

 (1)  सहकारी  समितियों  को  धन  देने  तथा  सहकारी  विकास  के  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन

 के  लिए  कर्मचारी  रखने  के  लिए  राज्य  सरकारों को  ऋण  eat  आधिक  सहायता

 देना  ;

 (2)  केन्द्रीय  सरकार  की  a  से  कृषि  खाद  पदार्थ  शर  शभ्रधिसुचित  वस्तुएं

 खरीदने  के  लिए  सहकारी  समितियों  को  धन  देने  हेतु  राज्य  सरकारों  को  धन  देना  ;

 (3)  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  कृषि  उपज  के  विकास के  लिए

 कृषि-उपकरणों  तथा  दूसरी  वस् तुझ ों
 की

 सप्लाई  करने  के  लिए  कार्यक्रम  बनाना  प्रौर

 उन्हें  झाग

 (4)  राष्ट्र-स्तरीय  सहकारी  समितियों  तथा  ऐसी  दूसरी  सहकारी  समितियों को  सीटें

 ऋण  तथा  अनुदान  जिनके  उददेश्य  दूसरे  राज्य  तक  व्याप्त  हों  ।
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 (5)  a  सरकारों  की  गारंटी  पर  सहकारी  समितियों  को  अथवा  केन्द्रीय  सरकार

 की  गारंटी  पर  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  स्थित  सहकारी  समितियों  को  ऋण  देना  ;

 (6)  राष्ट्र-स्तरीय  सहकारी  समितियों  तथा  ऐसी  दूसरी  सहकारी  जिनके

 उददेश्य  दूसरे  राज्यों  तक  व्याप्त  की  अंशपूँजी  में  अंशदान  देना
 ।

 जी  नही ं।

 सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  पर  किसी  प्रकार  का प्रशासनिक

 व्यय  नहीं  किया  जाता  ।  राष्ट्रीय  सहकार  < a. ई aad  (1 aD  f=orcr |  दिय  दि

 सहकारी विकास  कार्यक्रमों  के  लिए वर्ष  1976-77  में  1621.  29  लाख  रुपये  के  ऋण  तथा  455.19

 लाख  रुपये  के  अनुदान  दिए  गए  |

 जी  नहीं  ॥

 राष्ट्रीय  सबका  विकास  निगम  के  प्रबंध  निदेशक  द्वारा  लोगों  के

 सनोर॑जन/श्रादर  सत्कार  पर  व्यय  की  गई  धनराशि

 2405.  श्री  दिव  सम्पत :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  कौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के  प्रबंध  निदेशक  ने  गत  तीन  वर्षों में  31

 1977  तक  लोगों  के  मनोरंजन/ग्रादर  सत्कार  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  कौर

 इस  खर्चे  के  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  राष्ट्रीय

 सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  चादर-सत्कार  पर  बचें  की  गई  धनराशि  नीचे

 दी  गई  है

 1974-75  21,090.  50

 1975-76  34,563,  70

 1976-77  44,907  61

 यह  व्यय  निगम  ara  निर्धारित  मानदण्ड  की  सीमा  के  भीतर  है  ।

 agra  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  पदों  का  आरक्षण

 2406.  श्री  दिव  सम्पत्ति राम  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  कौर  सहकारिता

 मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  ale  इससे  सम्बद्ध  तथा  अ्रधीनस्थ  कार्यालयों  में  विभिन्न  पदों  पर

 असली 20  त  जातियों  तथा  श्रनुसूुचित  जनजातियों  के  fae  कितने  प्रतिशत  सीटें  झ्रारक्षित  की  गई

 क्या  इन  सभी  श्रारक्षित  पदों  को  इन  वर्गों  के  व्यक्तियों  से  भरा  गया

 यदि  तो  किस  ge  तक  आरक्षित  कोटा  ae  तक  नहीं  भरा  गया  है  अथवा

 ग्रा रक्षित  सीटों  पर  गैर-म्ननुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  को
 नियुक्त  किया  गया  कौर
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 इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिये  कया  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शर  सहकारिता  मंत्री  सोहन  :  कामिक

 तथा  प्रशासनिक  सुधार
 विभाग  द्वारा  प्रतिशतताएं  निर्धारित  की  जाती  हैं  जो  कि  इस  समय  सीधे

 भर्ती  किए  जाने  वाले  पदों  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  के  संबंध  में  15  प्रतिशत  तथा  अ्रनुसुचित

 जातियों  के  सम्बन्ध  में  प्रतिशत  हैं  तथा  कुछ  श्रेणियों  के  पदोन्नति  पद  अखिल  भारत  गय  अधार

 पर  भरे  जाते  हैं  ।

 तथा  (7)  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ।.

 जहां  तक  वाणिज्य  मंत्रालय  का  संबंध  ऐसी  हिदायतें  जारी  की  जाती  हैं  कि  सभी

 प्रसारित  रिक्तियों  को  केवल  श्रनसूचित  अनुसूचित
 जनजातियों  के  उम्मीदवारों  द्वारा  ही

 भरा  जाए  कौर  ऐसा  न  होने  पर  ऐसे  पद  रिक्त  जाएं  ।

 वित्त  तथा  बैंकिंग  विभाग  के  प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारियों  को  श्रनिवाये  सेवा  निवृत्ति

 2407.  श्री  करार  के  महा लगी  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने

 क्रि  कृपा  करेंगे  कि  :

 झ्रापपतिकाल  के  दौरान  वित्त  तथा  बैंकिंग  विभाग  के  प्रथम  श्रेणी  के  कितने  अधिकारियों

 को  अनिवार्य  सेवा  निवृत्ति  लेने  के  लिये  कहा  गया  अथवा  कितनों  की  सेवायें  समाप्त  की  गयी ं;

 क्या  उनमें  से  किसी  ने  इस  बारे  में  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  दिया  शौर

 उस  पर  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  र  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  24  मूल

 नियम  के  निर्धारित  समय  से  पहले  सेवा-निवृत्त  किये  गये  ।  दो  wea  अधिकारी

 केन्द्रीय  सिविल  सेवाएं  नियंत्रण  भ्र  नियमावली  के  orate  दण्ड  के  रूप  में

 अनि वा यें  तौर  पर  सेवा-निवृत्त  किये  गये  ।

 19  अधिकारियों  ने  ग्रभ्यावेदल  दिए  ।

 एक  अधिकारी  को  उसके  अभ्यावेदन  पर  विचार  किए  जाने  पर  बहाल  कर  दिया

 गया  8  अभ्यावेदन  अस्वीकार  कर  दिए  गए  a  शेष  10  श्रभ्यावेदनों  की  जांच  की  जा

 रही  है
 ।

 विजय  बेक  के  बोर्ड  में  निदेशक

 2408.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है
 कि  विजय  बैंक के  बोर्डे  में  बहुत  समय  से  रिज  बैंक का  कोई  निदेशक

 नहीं  था  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  एकमात्र  बैंक  था  जिसके  बोड़ें  रिजवी  बैंक  airs  इंडिया

 का  निदेशक  नहीं  शर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?
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 वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  :  कौर

 सरकारी  क्षेत्र  के  हर  एक  बैंक  के  निदेशक  मंडल  में  निदेशक  नियुक्त  करने  की  fad  बैंक  की  प्रथा

 नहीं  रिज़वी  बैंक  द्वारा  ऐसी  नियुक्ति  केवल  तभी  की  जाती  है  जब  उसके  विचार  से  किंग

 कम्पनी  अथवा  उसके  जमाकर्ताओं  के  हित  में  अथवा  जनहित  में  ऐसा  करना  झ्रावेश्यक  समझा  जाय  |.

 ऐसी  सभी  नियुक्तियां  बैकिंग  विनियम  1949  के  उपबंधों  के  अधीन  की  जाती
 हैं

 atone  निजी  क्षेत्र  में  सत्रह  ऐसे  बैंक  कारोबार  कर  हैं  जिनके  मामले  में  fare  बैंक  ने  कोई

 निदेशक  नियुक्त  नहीं  किया  है

 मूल्य  सूचकांक  wal  मैं  वृद्धि

 2409.  श्री  व्यालार  रवि  कया  वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  1960  को  अ्राधार  वर्ष  मानकर  1977  के  जून  माह  में  सामान्य  मूल्य  सूचक  WH  क्या
 थे

 तथा  पूर्व  ay  की  इसी  अवधि  में  मूल्य  सूचक  ट्रकों  की  तुलना  में  इनकी  कया  स्थिति  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  एच ०  एस०  :  शायद  प्रशन  का

 अखिल  भारतीय  औद्योगिक  श्रमिक  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  (1960-100)  से  अप्रैल

 1977 को  यह  सूचकांक  313  था  (a  सब  से  हाल  के  उपलब्ध  झ्रांकड़े  रस  इसमें  अप्रैल  1976  के

 289  के  मुकाबले  8.  3  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 हि  ब्रेक  को  स्थापना

 2410.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बॉम्बे  बुलियन  एसोसियेशन  लिमिटेड  ने  स्वर्ण  बैंक  की  स्थापना  करने  का  सुझाव

 दिया  wiz

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व प्रौढ़  बेकिंग  मंत्री  (  श्री  एच०  एम०  पटेल  )  :  तथा

 टाइम्सਂ  के  28  1977  के  अंक  में  प्रकाशित  एक  समाचा'र  में  बम्बई  बुलियन

 एशोसिएशन  लिमिटेड  के  उपाध्यक्ष  का  ऐसा  एक  सुझाव  था
 ।  परन्तु  सरकार  को  ऐसा  कोई  सुझाव

 नहीं  मिला  है  ।:

 Export  of  Cement  and  Coarse  Cloth

 2412.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies:
 and  Cooperation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  export  cement  and  coarse  cloth  during  the  current
 year  and  !

 (b)  if  so,  the  percentage  by  which  export  thereof  will  increase  as  compared  to  the  export
 made  during  last  year  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  2
 (a)  M  overnment  are  permitting  the  export  of  cement  and  coarse  cloth.

 b)  The  quantity  of  cement  which  will  be  available  for  export  during  1977-78  has  not.
 yet  been  finall  y  determined.  The  quantity  to  be  exported  is  determined  even  quarter,
 taking  into  ac  count  anticipated  production  and  domestic  requirements.  Hence  it  will  not
 be  pcssible  at  this  stage  to  indicate  the  percentage  by  which  the  exports  of  this  year  will
 compare  to  that  of  last  year,
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 as No  separate  statistics  are  kept  for  the  exports  of  coarse  VIOULTT  ds  apace 113. cloth  909  met  the  total  textile
 It  is  therefore  difficult  to  indicate  any  proportion.

 स्टेट  बेंक  तथा  राष्ट्रीयकृत  sat  के  अधिकारियों  द्वारा  पश्चिम
 बंगाल

 का  दौरा

 2413.  श्री  ज्योति मंग  बसु  क्या  faa  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 स्टेट  बैंक  तथा  राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  कितने  अधिकारियों  ने  15  1977  से

 16  1977  तक  मालदा  का  दौरा

 ऐसे  दौरे  का  प्रयोजन  क्या  था  कौर  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  बैंक  अधिकारियों  ने

 न भूतपूव  राजस्व  wie  बे  किंग  पत्नी  के  चुनाव  प्रयोजन  के  लिए  धनराशि  पहुंचाने  के  लिए  ही  मालदा

 का  दौरा  किया  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  से  (7)  :  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दी  गई  सुचना  के  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  तत्कालीन  अध्यक्ष  कौर  4  अन्य

 अधिकारी  तथा  दो  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  9  अ्रधिकारी  15  1977  से  16  1977
 नक  a.  on

 तक  को  wale  में  कार्यालय  के  काम  से  मालदा  गये  इन  बक  ने इस  बात  की

 पुष्टि  की  है  कि  इनमें  से  किसी  अधिकारी  ने  भूतपूर्व  राजस्व  श्र  बैंकिंग  मंत्री  को  चुनाव  कायें
 के लिए

 सम्बन्धित  वेक  की  कोई  राशि  नहीं  दी  थी  ।

 पश्चिम  बंगाल  मैं  कुटीर  उद्योग

 2414.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुत  र  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  दक्षिणी  24  परगना  में

 बज  गार्डन  रीच  के  क्षेत्रों  में  वस्त्र  बनाने  वाले  लगभग  शताब्दी  पुराने

 अत्यधिक  कुटीर  उद्योग  हैं  कौर  अल्पसंख्यक  समुदाय  चलाता

 क्या  सरकार  ने  उनसे  ऐसी  वस्तु भ्र ों  का  उत्पादन  कराने  के  लिए  कोई  कदम  उठाया  है

 जिनकी  निर्यात  मण्डियों  में  तथा  आ्राधुनिक  श्रांत  रिक
 बाजार  में  ग्रा वश्य कता  है ँ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  कौर

 क्या  इस  उद्योग  को  पुनर्जीवित  करने  तथा  alas  उत्पादन  के  रास्ते  में  त्रुटियों  और

 समस्या त्रों  को  द्र  करने  तथा  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  सरकार  का  तुरन्त  कोई  व्यापक  योजना

 बनाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  और  सहकारिता  स्त्री  मोहन  :  से

 वाणिज्यिक  उद्देश्य  से  बड़े  पैमाने  पर  परिधान  बताने  की  mena  हाल  ही  में  हुई  है  कौर  विदेशी

 बाजारों  से  प्रोत्साहन  मिलने  से  इसमें  कौर  आग  सुधार  हो  रहा  परिधानों  का  निर्माण  तथा

 जो  अत्यधिक  फैशन
 श्रीमद्  ऐसे  उद्यमियों  के  हाथ  में  है  जो  स्वयं  अपने  deal  शौर  डिजाइनों

 के  या  विदेशी  खरीदारों  द्वारा  उन्हें  दिये  गये  डिजाइनों  के  आधार  पर  निर्यात  संविदाएं  करते  हैं  ।
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 परिधानों  के  निर्यात  उत्पादन  सम्बन्धी  विभिन्न  हितों  के  प्रयत्नों  को  योजनाबद्ध  करने  ौर

 संघटित  करने  तथा  झ्रावश्यक  मार्गदर्शन  प्रदान  करने  के  लिए  अपेक्षित  संस्था  के  गठन  की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  सरकार  ने  हाल  ही  में  देश  के  परेशान  हितों  द्वारा  परिधान  निर्यात  संबंधन  परिषद

 बनाए  जाने  का  भ्रनुमोदन  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 काफी  बोर्ड  के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति  का  प्रतिवेदन

 2415.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरि  शौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  काफी  as  के  बारे  में  लोक
 लेगा  समिति  के
 SISAt  साध  ना  Va  सौ  बीसवें  प्रतिवेदन

 (1973-74)  का  झ्रध्ययन  किया

 क्या  वह  काफी  बोले  के  नियंत्रण  में  तुरन्त  बनने  वाली  काफी  का

 उत्पादन  कराने  की  योजना  बना  रहे  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 क
 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरी  श्र  4  सहकारिता  मंत्री  मोहन  मारिया  )

 :  जी  हां  ।

 फिलहाल  काफी  बोड़े  द्वारा  अथवा  उसके  नियंत्रणाधीन  इंस्टेड  काफी  तैयार  कराने

 की  कोई  योजना  नहीं  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ae
 इयन  एयरलाइन्स  के  कार्यकरण  के  परिणाम

 2416.  श्री  एस०  अर ०  दामानी
 :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  न्  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 ec
 वर्ष  1976-77  में  उन् दि यिन ब्र  नव  11  द्ग  के  नकायवरपा

 |  |  इतनाव et  La  |  के  क्या  परिणाम  रहे  तथा  इससे

 पु  ag  की  तुलना  में  उनकी  क्या  स्थिति

 उन  मार्गों  के  नाम  क्या  हैं  जिन  पर  उड़ानें  भ्र लाभप्रद  हैं  तथा  उनके  बारे  में
 ब्यौरा कया  कौर

 संचालन  तथा  प्रशासन  सम्बन्धी  लागत  में  कमी
 करने  के  प्रस्तावों की  मुख्य  बातें

 क्या

 पेंशन  att  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोतम  पौर  इंडियन
 एयरलाइंस  के  वर्ष  1976-77  के  वित्तीय  लेखों  का  कभी  संकलन  किया जा  रहा  पालन  वर्ष
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 eee  गा

 रि

 1976-77  के  पूरी  गीत  प्राक्कलनों  के  आधार  कारपोरेशन के
 1975-76  तथा

 77  के  वित्तीय  परिणाम  निम्न  प्रकार  हैं  a

 ese

 1976-77  1975-76

 NN  क

 रुपयों

 परिचालन  राजस्व  12,225.00  10,911.60

 परिचालन  व्यय  10,499. 00  9,794.35

 SS a  a  a eS SS

 परिचालन  लाभ  1,726.00  1,117.25

 कुल  राजस्व  12,375.00  11,117.98

 कुल  व्यय  11,237. 50  10,338.51

 ee ॥:  आद

 के  1,137.  59  779, 47

 1976-77  के  दौरान  परिचालित  विभिन्न  मार्गों  की  श्रमिक  स्थिति  का  अनुमान  कारपोरेशन

 द्वारा  लेखों  को  अंतिम  रूप  दिये  जाने  के  बार  ही  लगाया  जाएग  ।  वर्ष  1975-77  के

 इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  परिचालित  93  मागों  में  25  मार्गों  ने  कुल  परिचालन  लागत

 की  पूति  करने  के  पश्चात  अतिरिक्त  लाभ  कमाया  ।  शेष  68  मार्ग  कुल  परिचालन

 लागत  की  aft  नहीं  कर  सके  ।

 इंडियन  एयरलाइंस में  व्यय  की  प्रमुख  मदें  कर्मचारी तथा  विमानन ईंधन  जोकि

 कुल  व्यय
 की  लगभग  25  प्रतिशत

 तथा  35 प्रतिशत हैं  ।  कर्मचारियों पर  होने  वाले  व्यय  के

 कारपोरेशन ने  way  कर्मचारियों  संबंधी  आवश्यकताओं  तथा  प्रणालियों एवं  प्रक्रियाओं

 का
 एक  पूर्ण  पुनरीक्षण  प्रारम्भ  किया  जहां  तक  विमानन ईंधन  की  खपत का  संबंध  इंडियन

 एयरलाइंस  ने  अ्रपनाये  जाने  वाले  उड़ान  तकनीकों  तथा  ईंधन  की  खपत  में  कमी  करने के  लिये  किये

 जाने  वाले
 अन्य  उपायों  के  संबंध  में

 विस्तृत  अ्रनुदेश  जारी  किये  हैं  ।  ईंधन  की  खपत  पर
 लगातार

 निगरानी  जाती  तथा  जहाँ  भी  सुधार  की  संभावना  होती  उपचारी  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 मुद्रास्फीति  की  दर

 2417.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  1977
 के  पूर्वाद्ध  में  मुद्रास्फीति की  वास्तविक  दर  तथा  अनुमानित दर  क्या

 कौर

 वर्ष  1974,  1975  श्र  1976  की  तत्सम्बन्धी  अवधियों में  इसकी  तुलनात्मक

 दरें  wat  at
 ?
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 थोक वित्त  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  एच ०  एम०
 :

 कौर

 मूल्यों के  सूचकांक  (1970-100)  का  सब  से  हाल  का  मासिक  औसत  1977  का  शर

 भारतीय  औद्योगिक  श्रमिक  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  (1960-100)  का  1977  का  है  ।

 पहले  सूचकांक  के  मामले  में  1974 से  1977  तक  के  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  पहले  5  महीनों

 शर  दूसरे  सूचकांक  के  मामले  में  पहले  चार  महीनों की  प्रतिशत  घटबढ़  के  ०५  नीचे  दिए

 गए  हैं

 थोक  मूल्य  सूचकांक  |=  saa  मूल्य  सूचकांक

 प्रौढ़  मई  के  अप्रैल

 दी  बीत
 के

 दीग

 1973-74  4 +16  48.3

 1974-75  41  0  (  )o.9

 1975-76  +0  1  (  )5.6

 1976-77  45  2  42,3
 पसीना  ण गाातएगए।तए शश

 एवरो  विमानों  को  उड़ानें  are  करना

 2418.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  क्या  पेंशन कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  सभी  विमानों  की  उड़ानें  हाल  ही  में  बन्द  कर  दी  गई  हैं

 यदिਂ  तो  तत्सम्बन्धी  पूरे  तथ्य  तौर  कारण  क्या  हैं

 क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  का  विचार  उक्त  विमानों  उनकी  श्रावश्यक जांच
 करने

 के  पश्चात्‌ ate  उनमें  यदि  कोई  सुधार  किया  गया  है  उसके  पश्चात्‌  अपनी  झ्रांतरिक  उड़ानों
 के

 लिए  उपयोग  करते  रहने  का  है
 ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )  नहीं  ।
 इंडियन  एयरलाइन्स  के  एच०  विमानों  के  बेड़े  को  हाल  ही  में  भूमिका  नहीं

 किया  गया  है  ।  इन  विमानों को  विमान  के  निर्माताओं अर्थात्  weet  होकर  सिडल  एनिमेशन

 qo  के ०  द्वारा  दिए  गए  परामर्श के  अनसार  भ्रनिवायं  संरचनात्मक  निरीक्षण  करने  के

 एक  बार  में  एक-एक  stare  पर  सेवा  से  हटाया  गया  था  ।  अनिवार्य  निरीक्षण

 करने के  जिसमें  किसी  खराबी  का  पता  नहीं  ये  विमान  इस  समय  परिचालन कर

 रहे

 कामों  का  निर्यात

 2419.
 श्री  पी०

 जी०  मावलंकर
 :

 क्या
 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ale  सहकारिता

 मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  व्यक्तिगत  ak  सार्वजनिक  एजेंसियों  द्वारा  मौसम  में  ताजे  ग्रामों  का  निर्यात

 किया जा  रहा  अर
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 1977

 यदिਂ  at,  तो  av  1975,  fore  are  1977 के  बारे  में  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है

 तथा  कामों  का  निर्यात  किनਂ  देशों  को  किया  जाता  है  तथा  उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  aft  की

 जाती  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  oft  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन
 :  star

 ताजा  कामों  के  कुल  निर्यात  लगभग  4000 मे०  टन  है  जो  89  लाख मे ०  टन  के

 कुल  अनुमानित  उत्पादन का  नगण्य  भ्रंश  ठहरते  ताजा  ग्रामों  में
 श्रल्फेजों  किस्म का

 निर्वात  होता
 विवरण  संलग्न  में  रखा  गया

 देखिए  संख्या  77]  है

 जिसमें  देशवार  निर्यात  तथा  उपार्जित  विदेशी  मुद्रा  के  आंकड़े  दिये  गये  हैं  ।

 C.B.I.  Enquiry  into  Rent  paid  for  Kanchanjanga  Building  by  Indian  Airlines

 2420.  Shri  Ishwar  Choudhary:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  work  of  conducting  enquiry  into  the  irregularities  committed  in  regard
 to  the  rent  paid  for  Kanchanjanga  building  by  the  high  officials  of  the  Indian  Airlines  was
 entrusted  to  the  C.B.I.  ;

 (b)  if  so,  when  ;  and

 (c)  the  outcome  of  the  enquiry  and  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushettam  Kaushik)  (a)  and  (b).
 ‘The  Central  Bureau  of  Investigation  on  their  own  information,  registered  a  preliminary
 ‘enquiry  on  22nd  December,  1976.

 (c)  The  enquiry  was  taken  up  by  the  Central  Bureau  of  Investigation  on  22nd  December,
 1976  and  is  in  progress.

 Seizure  of  Charas,  Ganja  and  Opium

 2421.  Shri  Ishwar  Choudhary  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking
 ‘be  pleased  to  state:

 (a)  the  quantity  of  hemp  (ganja)  and  opium  seized  in  each  State  during  the

 ‘emergency  ;  an

 4)  the  number  of  foreigners  and  Indians  found  to  be  engaged  in  this  clandestine  trade
 ‘and  the  sources  from  which  they  procured  these  things  and  who  were  the  buyers  ?

 The  Minister.  ण  Finance  and  Revenue  and.  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  and  (0)  .
 A  statement  showing  the  quantities  of  opium,  ganja  and  charas  seized  and  number  of  foreigners
 ‘and  Indians  arrested  (State-wise)  during  the  period  from  1-7-1975  to  31-3-1977  as  reported
 ‘to  the  Narcotics  Intelligence  Bureau  by  various  Central  and  State  enforcement  agencies,
 is  annexed.  [Placed  in.  Library.  See  No.  L.T.-587/77]

 As  regards  the  source  of  procurement  of  the  above-mentioned  narcotic  drugs  and  its
 the  information  is  as  under  :

 (i)  Opium  -  The  bulk  of  the  quantity  seized  originated  from  the  poppy  growing  States
 of  Madhya  Pradesh,  Rajasthan  and  Uttar  Pradesh.  Small  quantity  was  also  seized  at  the
 ‘Indo-Pak  border.  Most  of  the  opium  seized  was,  apparently  meant  for  illicit  consumption
 ‘within  the  country.

 (ii)  Charas  :  Most  of  the  quantity  seized  originated  from  Nepal,  Pakistan,  Afghanistan,
 Jammu  and  Kashmir  and  interior  areas  of  Himachal  Pradesh.  This  traffic  was  reported  to
 be  transit  traffic  to  other  foreign  countries.

 (iii)  Ganja:  Almost  the  entire  quantity  seized  originated  from  Nepal,  Himalayan  Tarai
 ‘areas  of  Uttar  Pradesh,  Bihar,  West  Bengal  and  Manipur.  Consumption  of  ganja  for  non-
 ‘medical  purposes  has  been  banned  in  all'‘the  States  in  India  except  Madhya  Pradesh,  Bihar,

 Bengal,  Orissa  a
 certain  prescribed  limi  ts.

 nd  Uttar
 Pradesh

 where  consumption  of  ganja  is  permitted
 within
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 गुड़  का  निर्यात

 2422.  श्री  पी०  राजगोपाल  कराया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  कौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुड़  का  अन्य  देशों  को  निर्यात  किया  जा  रहा  दौर

 यदि  at,  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  ay  के  दौरान  श्रीलंका  को  क्ति ना  गड़

 निर्यात  किया  गया  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  कौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धा  रिया )  :  )
 विदेश  far

 भारतीय  समुदाय  की  श्रावश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  गुड़  का  मामूली  सा कटा  न्य  नशे  को

 निर्यात  किया  जा  रहा  है

 1974-75,  1975-76  तथा  1976-77
 )  के

 दौरान

 श्रीलंका  को  गुड़  का  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  था  ।

 ufa  विमान  डाक  सुविधा

 2423.  श्री  बसन्त  साठ  :  क्या  पर्यटन  we  नागर  विमानन  ddl  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  1]

 क्या  नागपुर  को  केन्द्र  मानकर  रात्रि  विमान  डाक  सुविधा  Ga:  आरम्भ  करने

 के  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  है ं?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  नहीं

 प्रश्न  नहीं
 उठता  ।

 सरकारी  नियंत्रण  में  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिलों  के  सन्तोषजनक  प्रबन्ध

 2424.  श्री  बसन्त  साठ  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  श्र  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  द्वारा  wast  अधिकार  में  ली  गई  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिले  उपयवत

 रूप  से  कार्य  नहीं कर  रही  हैं  जिससे  श्रमिकों  को  देय  राशि  कौर  बोनस  नहीं  मिल  रहा  अ  r

 और

 यदि  तो  इन  मिलों  के  प्रबन्ध  आर  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  कौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :
 राष्ट्रीय

 वस्त्र
 निगम  को  विरासत  में  मिली  समस्याशझों  अर्थात  पुरानी  मशीनें  तथा  बेशी  श्रमिक  शादी  को
 देखते

 डु  ये  सरकार  यह  नहीं  समझती  कि  कुल  मिलाकर  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  का  काम
 जनक  है  ।  कुल  मिलाकर  मजदूरों  की  मजूरी  तथा  अन्य  देय  राशियों  तान  नियमित

 से  किया
 जा

 रहा
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 मिलों
 के

 कार्यकरण  में  सुधार  के  लिए  किए  गए  महत्वपूर्ण  उपायों  में  ये  शामिल

 मशीनों  का  आधुनिकीकरण  देशी  श्रमिकों  का  केन्द्रीकृत  आधार

 पर  कच्चे  माल  की  भारी  मात्रा  में  उत्पादन  के  ढांचे  का  विविधीकरण  wie  विपणन

 नीति  में  परिवर्तन

 पूजी  निवेश  मैं  बृद्धि  की  योजना

 2425.  श्री  बसन्त  साठ  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  बुकिंग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  आधिक  गतिविधियों  के  सभी  स्रोतों  में  पूंजीनिवेश  में  भारी  वृद्धि  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  संघ  ने  सरकार  को  एक  सात  सुल्तान

 योजना  प्रस्तुत  की

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  सनौर

 इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  अ्रथवा  करने  का  विचार  है
 ?

 भारतीय क्ति  तथा  राजस्व  कौर  बेकिंग  मंत्री  एच ०  एम०  पटल )
 से

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  के  अध्यक्ष ने  23  1977  को  हुये  संघ  के  स्वर्ण  जयन्ती

 रिलेशन  जिसमें  प्रधान  मंत्री  मुख्य  अतिथि  थे  अपने  भाषण  में  पूंजी  निवेश  में  विधि  करने

 के  लिए  एक  7  सुन्नी  प्रस्ताव  रखा  था  |  सरकार बजट  तैयार  करने  से  पहले उन  सभी  प्रस्तावों  पर

 विचार  करती  जो  इसके  सामने  रखे  जाते  हैं  कौर  बजट  प्रस्तावों  में  ऐसे

 का  संकेत  मिलता  है  ।

 त्रिवेन्द्रम  हवाई  अड्डा

 2426.  श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर  :  कया  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कोवलम  समुद्रतटीय  site  स्थल  को  किसान  वाले  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 पर्यटकों  की  संभावित  बड़ा  संख्या  को  देखते  हुये  ल्लिवेन्द्रम  हवाई  we  का  विस्तार  करने  के  प्रश्न

 पर  विचार  किया  कौर

 (a)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 पटन  शौर  नागर
 विमानन  मंत्नी  पुरुषोत्तम

 :  हां  ।

 ल्िनेन्द्रम  विमानक्षेत्र  को  के  नियमित  परिचालनों  तथा  707

 प्रकार  के  विमान  से  कभी-कभी  चाटंर  उड़ानें  करने  के  उपयुक्त  बनाने  के  लिए  वहां  64.  79

 लाख  रुपए  की
 अनुमानित  लागत  से  धावनपथ  को  अधिक  लम्बा  कौर  मजबूत  करने  तथा  अन्य

 सम्बद्ध  विकास  कार्यों  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान  की  जा  चुकी  है  ।  टर्मिनल  भवन  का  12  लाख

 रुपये  की  अनुमानित  लागत
 से

 विस्तार  करने  की  योजनाओं  को  भी  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चका

 है  ।
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 Payment  of  Income  Tax  by  Former  Central  Ministers

 2427.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking
 be  pleased  to  state  १

 (a)  the  amount  of  income-tax  outstanding  against  Shri  Sanjay  Gandhi  ;

 (b)  the  annual  amount  of  income-tax  paid  by  each  Minister  of  the  former  Central
 on  his  income  wh n  holding  the  office  as  Cabinet  Minister  as  on  9th  February,

 1977 ;

 (c)  the  names  of  former  Ministers  out  of  them  against  whom  amount  of  income-tax  is
 outstanding  ;  and

 (d)  the  action  being  taken  by  Government  to  ascertain  full  information  about  movable
 and  immovable  property  of  these  former  Ministers  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  Nil.

 (b)  Details  of  income-tax  paid  by  such  Ministers  in  respect  of  assessment  years  1974-75,
 1975-76  and  1976-77  are  given  in  Annexure  I.

 (c)  Names  of  such  Ministers  against  whom  income-tax  demand  was  outstanding  as  on
 31-3-1977  are  given  in  Annexure  II.

 (d)  Under  the  Code  of  Conduct  for  Ministers,  the  former  Cabinet  Ministers  were  ex-
 pected  to  submit  statements  of  their  assets  and  liabilities,  annually  to  the  then  Prime  Minister.
 Such  information  is  also  required  to  be  furnished  in  the  return  of  net  wealth  to  be  filed  by
 every  person  liable  to  wealth-tax  under  the  Wealth-tax  Act,  1957.

 ण
 Statement  हूं

 of  income-tax  paid
 in  respect  of  assessment  years

 Name  of  the  former  Cabinet  Minister  ho  Iding AMES  office  as  on  74-75  75-76  and  16-77  Rs.

 9-2-1977

 49940  47081  ~ 40250 Smt.  Indira  Gandhi

 Shri  Y.B.  Chavan  6321  9785  8151

 Shri  Kamlapati  Tripathi  The  income-tax  returns  for

 the  three  years  have  not  so

 far  been  filed.

 4  Shri  Bansi  Lal  7895  14523  9553

 5  Shri  D.P.  Chattopadhayaya  5336  4860  4239*

 Shri  Hitendra  Desai  9114*  12046*

 Dr.  G.S.  Dhillon  5520  6109*  5713*

 8  Shri  H.R.  Gokhale  ;  21682  4063  2914*

 9  Shri  Keshav  Deo  Malaviya  ;  520  4890*  4719*

 10  Shri  T.A.  Pai  16232  13791  7809*

 11  Shri  Syed  Mir  Qasim  1482**  1211**  INU

 12  11765  12688  9581 Shri  K.  Raghu  Ramaiah
 13  Shri  K.  Brahmananda  Reddy  114784  16203*  17083*
 14  Shri  P.C.  Sethi  3679  3000*  3432*

 15  Shri  Shankar  Dayal  Sharma  5180  2143  76008

 16  Dr.  Karan  Singh  95712  107058*  147840*

 17.0
 Shri  C.  Subramaniam
 पन

 5686  5999
 aa थ्  क  ae

 *Regular  assessments  for  these  assessment  years  are  pending.  The  figures  given  herein
 Tepresent  pre-paid  taxes  (e.g.  tax  deducted  at  source,  self-assessment  tax  etc.)

 TA  further  payment  of  Rs.  5078  by  way  of  tax  deduceted  at  source  is  under  verification.
 **Taxes  to  be  paid  by  the  Government  of  Jammu  and  Kashmir.
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 बा

 STATEMENT  हा

 Remarks

 कन  म

 Shri  Syed  Mir  Qasim

 Shri
 Kamlapati  Tripathi  Some  amount  is  outstanding:

 pending  verification  of  pay--
 ment  under
 Deposit  Scheme.

 Dr.  Karan  Singh  Some  demand  was  5181.0 1718.0
 on  31-3-1977,  but  it  had  not
 fallen  due  for  payment  on
 that  date.

 Shri  K.  Brahmananda  Reddy  ;  Some  amount  was  outstanding
 on  31-3-1977  pending  veri-
 fication  of  pre-paid  taxes.

 Reduction  of  Staff  in  the  Ministry

 of ब 2428.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  Commerce  and  Civil  Supplies:
 and  Cooperation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  now  only  one  Secretary  in  place  of  two  Secretaries  in  his  Ministry  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;

 (0)  whether  Government  propose  to  reduce  the  strength  of  other  posts  also  7.८.  Joint
 Secretary,  Deputy  Secretary  etc.

 (d)  whether  the  number  of  employees  in  the  Ministry  and  its  autonomous
 is  far  in  excess  of  the  work-load  there  ;  and

 (e)  the  time  by  which  Government  propose  to  effect  economy  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  ::
 (a)  and  (b)  Prior  to  June,  1977,  there  were  three  Secretaries  in  the  Ministry  of  Commerce,
 namely,  Secretary  (Commerce),  Secretary  (Foreign  Trade),  and  Secretary  (Textiles),  Since:
 then  the  Ministry  has  been  restructured  with  a  view  to  ensuring  better  coordination  of  work
 and  keeping  in  mind  the  need  for  economy.  Presently,  there  are  two  Secretaries  only,.
 namely,  Commerce  Secretary,  who  looks  after  the  work  of  Export  Production  and  Foreign
 Trade,  and  Secretary  (Textiles),  who  looks  after  the  work  relating  to  all  textiles,  including

 He  also  looks  after  the cotton  textiles,  woollen  textiles,  man-made  fibres  and  jute  textiles.
 work  relating  to  handicrafts.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  and  (e)  The  work-load  of  the  Ministry  and  its  autonomous  corporations
 dically  reviewed  by  the  work  study  units.

 are  perio-
 As  per  the  last  report  of  the  Work  Study  Group,

 the  number  of  employees  in  the  Ministry  of  Commerce  is  not  in  excess  as  compared  to  the
 work-load.  These  reviews  will  continue  to  be  conducted  periodically  and  the  staff  strength.
 adjusted  accordingly,  with  a  view  to  economise.

 Opening  of  Hotels  by  ITDC

 2429,  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be
 pleased  to  state

 (a)  the  annual  income  earned  from  ITDC  hotels  in  Delhi  during  the  last  three  years  ;
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 (b)  whether  the  Corporation  proposes  to  open  hotels  in  hill  towns  and  at  tourist  centres
 in  Agra,  ANahabad  and  Varanasi  in  Uttar  Pe-.de  ;  an

 (c)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 (a)  The  ITDC The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (ghri  Purushottam  Kaushik) :
 operates  6  hotels  in  Delhi.
 1975-76  and  1976-77  was  Rs.  832:°08  lakhs  Rs.  924-

 95.0
 lakhs  and  Rs.

 The  annual  total  sales  turn-over  from  these  hotels  during  1974-75,
 1081-43  lakhs  (pro-

 visional)  respectively..

 Ain  hill  towns  in  Uttar  Pradesh
 (b)  and  (c)  The  Corporation  has  at  present  no  plans  to  open  hotels  at  Allahabad  and

 The  Corporation  has  a  proposal  to  construct  at  100-room
 Reception  Centre-cum-Hotel  at  Agra  but  on  account  of  constraints  on  financial  resources
 and  other  priorities,  the  implementatio..  of  this  project  has  been  deferred  for  the  time  being.
 At  Varanasi,  the  Corporation  is  already  running  a  50-room  hotel  since  September  1973

 आयात  व्यापार  नियंत्रण  के  फरीदाबाद  कार्यालय  द्वारा  रवायात  लाइसेंस  जारी  करना

 2430.  श्रीमती  मणाल  गोरे  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्रा यात  व्यापार  नियंत्रण  के  फरीदाबाद  कार्यालय

 जनक  सूचना  संख्या  140/70,  दिनांक  11  1970  के  अन्तर्गत  कुछ  पार्टियों  क

 टिन  प्लेट  azar  टिन  प्लेट  डब्ल्यू  sage  के  लिये  कछ  अतिरिक्त  qrara  लाइसेंस  दिए  थे

 यद्यपि  उक्त  सार्वजनिक  सुचना  के  श्रस्तगंत  उस  मद  के  लिए  श्रीमती  नहीं  दी  जा  सकती  थी

 यदि  तो  ये  लाइसेंस  किसे  दिये  गये  तथा  प्रत्येक  लाइसेंस  का  मूल्य  क्या

 कया  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कायंवाही  की  गई

 क्या  उन  पर  कोई  मुकदमा  चलाया  गया ;
 ग्रोवर

 (=)  क्या  उन  पार्टियों  के  नियमित  लाइसेंसों  में  कोई  समायोजन  किया  गया
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धमारिया )  फरीदाबाद

 कार्यालय  की  सदाशय  गलती  की  वजह  से  कुछ  मामलों  में  टिन  प्लेट  वेस्ट  छीजन  आयात  की

 अनुमति  यह  क्योंकि  यह  मद  सार्वजनिक  सूचना
 में  ग  र-ग्रनुमेय  रूप  में  विशेष  रूप

 से
 निर्दिष्ट

 नहीं  की  गई  थी  ।  इसकी  ग्र नम ति  न  देने  का  विनिश्चय  बाद  में  लिया  गया  था  ।

 ध  रुपया 1.  मैसर्स  एरो  इंजीनियरिंग  बक्स  लुधियाना

 रुपया 2.  मस  जीवन  इंजीनिर्यारग  बक्स  लुधियाना  ty  26,89,827,

 3.  मास  जिको  इंजीनियरिंग  लुधियाना  रुपया  2,  29,292

 4.  मास  एस०  ठी ०  सी०  लघियाना  रुपया  16,51,615/

 टिन  प्लेट  स  छीजन  इन  लाइसेंसों  के  अधीन  शभ्रनुमति  प्राप्त  10-12  इस्पात मदों  में  से  एक

 थी

 जी  नहीं

 जी  नही ंt

 जी  हां  ।  दो  मामलों  में  पूरी  तरह  से  समायोजन  किए  जा  चके  हैं  ake  बाकी  दो

 मामलों में  wifes  समायोजन  किए गए  हैं  ।  बाद  के  दो  मामलों में  समायोजन  तब  पुरे किए
 जाएंगें जब  ये  पार्टियां  att  art  लाइसेंस  लेने  के  लिए  grat
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 एशियन  केबल  कम्पनी

 2431.  श्री  ज्योतिमंय  aq:  वाणिज्य
 तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एशियन  केबल  कम्पनी  लगभग  डेढ़  करोड़  रुपये  मूल्य  की  आयातित  वस् तुझ ों

 के  भारी  कालाबाजार  में  waved  थीं  ;

 (a)  यदि  तो  वास्तविक  मालिकों  तथा  दोषी  जिनहें  इस  कालाबाजारी

 से  लाभ  हम्ना  के  विरुद्ध  wa  तक  क्या  विशिष्ट  कदम  उठाये  गये  हैं  ;

 क्या  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  भरपूर  सरकार  अ्रपने  दलगत  चुनाव  खर्चों  के  लिए

 sq  कले  धन  से  भारी  राशियां  प्राप्त  करती  रही  थी  ;  रोक

 क्या  सरकार  का  विचार  सुनिश्चय  करने  का  है  कि  आयातित  वाहनों  के  काला

 बाजार  से  लाभान्वित  होने  वले  व्यक्तियों  को  यथासंभव  कठोर  दण्ड  दिया  जाए  |

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  अर  सहकारिता  मंत्री  सोहन  :

 तथा  :  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 प्रिन्यालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  Tao  Zo /  588  77]

 क  sot  को  TTR aly  पट दि  |  क  | be or ् ६  q  |  |  क्यों  NANT  ग्रीन  से  पता  लगाना  संभव  नहीं  है  ।

 सरकार  उनके  विरुद्ध  गंभीर  कार्यवाही  जो  शझ्रायातित  दस्तूरों  का

 दुरुपयोग  करेंगे  ।

 Balance  द्रव्य  Jt  a@ue at  Tra  da

 2432.  Shri  Ramanand  Tiwary  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and

 Cooperation  b>  pleased  to  state

 (a)  whether  trade  surplus  of  Rupees  seventy  two  crores  in  foreign  trade  depends  on
 revenue  figures  from  custom  duty  ;  an

 b)  whether  the  position  of  profit  in  the  current  balance  of  foreign  trade  would  continue
 dduring  the  year  1976-77  after  excluding  the  amo-nt  of  foreign  exchange  remitted  ए  the
 Indians  residing  abroad,  and  if  so,  the  amount  thereof  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :  (a)
 ‘The  trade  surplus  of  Rs.  72  crores  is  on  merchandise  account  and  is  based  on  customs  data.

 b  The  above  surplus  on  merchandise  account  excludes  the  foreign  exchange  remittan-
 ces  by  Indians  residing  abroad.

 Inflation  due  to  withdrawals  from  Reserve  Bank  of  India

 2433.  Shri  Ramanand  Tiwary  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  drawn  by  way  of  loan  a  sum  of  AND. Rs.  850  crores  from  the
 Reszrve  Bank  of  India  during  the  period  from  25th  Mar  to  13th  May,  1977 ;
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 (b)  whether  only  a  sum  of  R  Ss.  OFL  CIOS 671  crores il  was  ta  ike LAC.  n  during  the  same  period  in  1976  ;

 (c)  whether  this  has  pushed  up  inflation  resulting  in  3-2  per  cent  increase  in  the  price
 of  primary  products  ;

 (d)  whether  the  prices  are  likely  to  go  up  by  more  than  20  per  cent  by  the  end  of  the.
 year  in  case  this  tendency  continues  ;  and

 (e)  if  so,  the  measures  proposed  to  be  taken  by  Government  to  check  this  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Batel)  :  (a)  and  (b).
 The  Réserve  Bank  of  India’s  net  credit  to  the  Government  (Centre  and  States)  recorded  an
 increase  of  Rs.  850  crores  between  March  25  and  May  13,  1977  as  compared  to  an  increase
 of  Rs.  671  crores  during  the  corresponding  period  last  year.

 (c)  The  wholesale  price  index  of  primary  articles  increased  by  3-8  per  cent  between
 March  26  and  May  14,  1977  as  agair:st  an  increase  of  "1  per  cent  in  the  comparable  period.
 in  the  previous  year.

 (0)  and  (६).  There  is  no  direct  relationship  between  the  increase  in  Res  1४८  Bank  credit.
 to  Government  and  the  increase  in  the  price  level  of  primary  commodities.  The  Government.

 and  when: maintaizs  a  close  watch  on  price  situation  and  suitable  measures  are  taken  as
 situation  demands.

 India’s  Share  in  World  Exports

 2434.  Shri  Ramanand  Tiwary  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and
 Cooperation  be  pleased  to  state:

 during (a)  the  percentage  of  India’s  share  in  the  world  exports  etes  the  year  1976-77  ;

 (b)  whether  the  percentage  of  India’s  share  in  the  World  exports  has  been  continuously’
 going  down  since  1963  itself  ;  and

 (c)  if  so,  the  efforts  being  made  by  Government  to  check  it  and  the  time  by  which  im-

 provement  in  the
 position  is  expected  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)  :
 (a)  In  the  period  between  January-September,  1976.  the  latest  period  for  which  data  is
 available,  India’s  share  in  the  world  exports  was  0-57  per  cent.

 (b)  India’s  share  in  world  exports  has  been  continuously  going  down  from  1:2  per  cent
 in  1963  to  0-51  per  cent  in  1974.  However,  thereafter  our  share  has  started  gradually
 improving.

 (c)  Among  the  measures  taken  by  the  Government  to  check  the  decline  in  India’s  share,
 mention  may  be  made  of  market  development  assistance,  duty  drawback,  cash  compensatory

 Liberal support,  provision  of  export  finance  at  concessional  rates  for  longer  periods.
 import  licensing  for  strengthening  the  production  base  of  export  oriented  industries,  ident.-
 fication  of  area  and  items  with  export  potential  etc.  Import  of  inputs  and  raw  materials.
 as  also  machinery,  spares  and  components  have  been  lib  ralised.  Special  emphasis  is  being.
 placed  on  the  products  and  exporters  of  small  scale  sector.  The  share  in’  world  trade  of  a
 country  like  India,  which  is  substantially  dependent  on  primary  and  traditional  exports,  will.
 continue  to  be  low  until  better  diversification  is  achieved.

 Foreign  Trade  by  Central  Silk  Board

 243  ि  Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Commerce and  Civik
 Supplies  and  Cocperation  be  pleased  tos  tate  :

 (a)  the  progress  made  by  Central  Silk  Board  in  re  gard  to  foreign  trade  during  the  last
 three  years;  and

 (b)  the  additional  measures  being  taken  to  anal imn
 Silk Board  after  assessing  its  performance

 Prove  the  functioning  of  Central
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 ———

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation
 (Shri  Mohan  Dharia)  :  (a)  The  tabte  below  shows  the  export  earnings  from  natural  silk
 products  during  the  last  three  years

 Year  Export  earnings

 (Rs.  in  crores)

 12.66

 17 52

 23.87

 (b)  Additional  measures  under  consideration  are  :

 (i)  to  strengthen  and  reorganise  the  Secretariat  of  the  Central  Silk  Board  ;

 (ii)  To  strengthen  and  expand  the  -research,  training  and  extension  work  of  the
 Research  Institutes  of  the  Central  Silk  Board.

 (iii)  to  introduce  and  Implement  Centrally  sponsored  intensive  sericultural  develop-
 mental  schemes  to  increase  the  production  of  raw  silk,  in  the  country.

 These  measures  are  expected  to  improve  the  functioning  and  performance  of  the
 Central  Silk  Board.  With  a  view  to  initiate  these  measures  the  plan  outlay  for  sericulture
 has  been  increased  to  Rs.  4  crores  for  1977:  78  as  against  of  Rs.  2  crores  for

 the
 year  1976-77

 Non-provision  of  Facilities  to  Employees  of  Ayodhya  Textile  Mill  in  N.T.C.
 (D.P.R.)

 2436  Shri  R.  D.  Ram:  Will  the  Minister  ct  Commerce  and  Civil  Supplies  and

 Cocperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  some  employees  of  Ayodhya  Textile  Mill  have  been  posted  in  the  Head
 Office  of  National  Textile  Corporation  (D.P.R.).

 (b)  whether  they  are  not  being  give.  pay  scale  and  other  fa  11111 न्य  es  even  now;

 afta
 (c)  whether  other  employees,  who  have  been  appointed  alter  the  posting  of  these  emplo-

 yees,  are  being  provided  with  many  facilities
 द

 and.

 (d)  if  so,  the  reasons  for  making  this  discrimination  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cocperation
 (Shri  Mohan  Dharia)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Out  of  the  12  employees  transferred  to  the  National  Textile  Corporation  (Delhi,
 Punjab  and  Rajasthan)  Limited,  two  employees  have  already  been  extended  the  pay  scales
 of  the  Corporation.  The  cases  of  the  remainng  10  employees  are  under  consideration.  In
 the  mean  time  they  are  allowed  to  have  their  original  emoluments.

 (c)  Some  of  the  employees  appointed:  after  the  posting  of  employees  on  transfer  from
 Ayodhya  Textile  Mills  have  been  given  the  prescribed  scales  of  pay  in  the  Corporaticr.

 No  extra  facility  is  allowed  to  them.

 (d)  Does  not  arise.
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 इण्डियन  एयर  लाइन्स  में  ग्रनुसुचित  जातियों  ale  अनुसूचित  जनजातियों  की  विमान

 परिचारिका यें

 2437.  श्री  के०  राममूर्ति  पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगें  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  में  अनुसूचित  जातियों  ate  श्रनसूचित  जनजातियों  की

 विमान  परिचारिकाओं  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  ?

 पर्यटन  अर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )  अपेक्षित  सुचना  निम्न

 प्रकार  है  —_——

 ee

 राज्य  विमान  परिचारिकाएं  की  संख्या

 a  es  SY  SS ES  Sf

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति

 ग्राम  प्रदेश (1)

 मेघालय (2)

 (3)  ग्राम

 (4)  पश्चिम  बंगाल  10  13

 (5)  हिमाचल  प्रदेश

 ०)

 7)  तु  a  15

 (8)  पजाब

 (9)  तमिल  are

 उत्तर  प्रदेश (10)

 (11)

 (12)  मिजोरम

 गुजरात  वाया
 (13)

 (14)  कर्णाटक
 as  cr

 48  29

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  फ्लू  पर  शब्  रखे  जायेंगे  |

 श्री  बसन्त  साठ
 :

 उस  मामले  का  क्या  हुमा  जिसे  मैं  उठाना  चाहता  हूं  ।

 mera  महोदय  :
 मुझे  अआपका पत्न राधा घंटे

 पत्र  राधा  घंटे  पहले ही  है  ।
 पंत्र  सभा  पटल

 पर
 रखे

 जाने  के  बाद  श्रमिक  मैं  अनुमति  दूंगा  ।  लेकिन  यह  बहुत  गलत  उदाहरण  रखा  जायेगा  ।  कोई  भी

 मझे  कल  कागज  भेज  कर  किसी  भी  सुचना
 के

 बगैर  चर्चा  करना  चाहेगा  ।  मैं  श्राप को  कल  समय

 दूंगा  ।  लेकिन  भ्रमर  श्राप  अज  ही  चर्चा  करना  चाहेंगे  तो  यह  गलत  उदाहरण  होगा  ।

 )
 अगर  सभी  लोग  जोर-जोर  से  बोलेंगे  तो  कुछ  नहीं  हो  सकेगा  ।  मैं  तो  मंत्रीजी  को  सूचना  ही  दे

 सकता  हूं
 ।

 उत्तर  उन्होंने  ही  देना  है  ।

 )
 बाप  बैठ  जाइये  |
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 10  1899  )  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न
 न्य

 गान्ाग्ट नयान पू
 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 कम्पनी  1956  के  भ्रुन्तग त  भारतीय  we  निगम  बम्बई  के  कार्यकरण  की

 महालेखा  परीक्षा क  की  भारतीय  काज  निगम  नई  दिल्‍ली  के

 कार्य  करण  की  समी  क्षा  ,  म  हा  लेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां

 अदि

 वाणिज्य  तथा  नार्गारक  पूर्ति  शौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  मारिया )
 :

 मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619 क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  cat  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति  :--

 भारतीय  रूई  निगम  बम्बई  1975-76  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  रूई  निगम  बम्बई  का  ag  1975-76  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां

 प्रिंथालय  में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  561'77]

 (  )  भारतीय  काज  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1975-76  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ॥

 भारतीय काजू  निगम  नई  दिल्‍ली का  ad  1975-76 का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 (2)  उपस्थित
 मद  (1)  में  उल्लिखित  cat

 को
 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए

 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  wal  |

 में  रखे  गये  |  रखिए  संख्या  एल०  टी०  562  77]

 (3)  नियन्त्रण  तथा  प्रीमियम  1963  की  धारा  17

 की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाग्रों  तथा  भ्रंग्रेजी

 संस्करण )  की  एक-एक  प्रति  :--

 )  नाशीकीटमार  तथा  उसके  निरुपणों  का  निर्यात  संशोधन

 1977 जो  दिनांक  30  1977
 के

 भारत
 के  राजपत्र में  अधिसूचना

 संख्या स सां०  प्रा ०  1242  में  प्रकाशित हुए  थे  ।
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 ह  श नालों
 मैकदे  को |  नियन्त्रण  तथा  निरीक्षण ) ति

 1977  जो  दिनांक  30  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  झा०  1270  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )
 चीनी  मिट्टी  के  स्वच्छता  उपकरणों  का  निर्यात  प्रकार  नियन्त्रण  तथा

 निरीक्षण  )  1977  जो  दिनांक  28  1977 के  भारत के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  1553  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 अकार्बनिक  रसायनों  का  निर्यात  संशोधन  1977 जो

 दिनांक  11  1977
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  साथ

 re

 1888  में  प्रकाशित हुए  थे  |

 प्रिंथालय  में  रखें  गये  देखिये  संख्या  एल०  टी०  563177]

 ey  oS

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  अनुदानों  कहो  बिस्तर  मांगें

 The  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  :  I  beg  to  lay  on  the  Table:

 A  copy  of  the  Detailed  Demands  for  Grants  (Hindi  and  English  versions)
 of  the  Ministry  of  Health  and

 Family
 Welfare  for  1977-78,

 प्रिंयालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी०  564  77]

 बीमारी  कम्पनी  का  अर्जन  तथा  श्रन्तरण )  1970  के  श्रन्तगंत  31

 1976  को  समाप्त  हुए  ad  के  लिए  राष्ट्रीय बू त  बैंकों  के  कार्यकरण  तथा

 कलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथ  लेख परी  क्ष  क

 केन्द्रीय  उत्पाद  तथा  wan  1944  के

 mala  झधिसुच  नायें
 नौ

 र  व्या  रक्षात्मक  ज्ञापन

 वित्त  कौर  राजस्व  कौर  बैंककारी  मंत्री  एच०  एम०  :  मैं  निम्नलिखित पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हुं

 (1)  बैंककारी  कम्पनी  का  asia  तथा  1970 की

 art  10
 की

 उपधारा  (8)  के  प्रस्तुत  निम्नलिखित
 प्रतिवेदनों

 तथा

 watt  की  एक-एक  प्रति

 सेंट्रल  बैंक  श्राफ  इण्डिया  के  31  1976  को  समाप्त  हुए  वर्ष के

 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  |

 बैंक  श्राफ  इंडिया  के  31  1976  को
 हुए  वर्ष  के  कार्यकरण

 तथा  क्रियाकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन ।
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 1  1977  सभा
 पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 fat  14°7Ca
 पंजाब  नेशनल  बैंक  के  31  दिस  व  ्  Lys/od  को  समाप्त  हुए  त्न  के  कार्यकरण

 तथा  क्रियाकलापों  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।

 बैंक  श्राफ  बड़ौदा  के  31  1976  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के

 करण  तथा  क्रियाकलापों  सम्बन्धी  लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक

 का  प्रतिवेदन  |

 ह  यूनाइटेड  कमर्शियल  बैंक  के  31  1976  को  समाप्त  हुए  वो  के

 कार्यकरण  तथा  क्रियाकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  |

 > केनरा  बैंक  के  31  1976  को  समाप्त  ्  ag  क  कार्यकरण

 तथा  क्रियाकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  |

 यूनाइटेड बैंक  श्राफ  इंडिया  के  31  1976
 को

 समाप्त  हुए  वर्ष

 के  कार्यकरण  तथा  क्रियाकलापों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  लेखें  तथा  उन  पर

 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  |

 देना  बैंक  के
 31  1976  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के

 कार्यकरण  तथा

 क्रियाकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 सिंडिकेट  बैंक  के  31  1976  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  तथा

 क्रियाकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।

 यूनियन  fe  श्राफ  इंडिया  के  31  1976  को
 समाप्त  हुए  वर्ष  के

 कार्यकरण  तथा  क्रियाकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक

 का  प्रतिवेदन  |

 इलाहबाद बैंक  के  31  1976  को
 समाप्त  हुए  ag  के  कार्यकरण

 तथा  क्रियाकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्र/तबेदन

 इण्डियन  बैंक  के  31  1976  को
 समाप्त  हुए  वर्ष के  कार्यकरण

 तथा  क्रियाकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  |

 बैंक  ग्राफ  महाराष्ट्र  के  31  1976  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्य

 करण  तथा  क्रियाकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक

 का  प्रतिवेदन  ।
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 )  इंडियन  श्रोवरसीज  बैक  के  31  1976  को  समाप्त  हुए rag  के

 नयन |  चਂ  0' कार्यकरण  तथा  क्रियाकलापों  |  सम्बन्धी  लेखें  तथा  उन  पर  लेखा

 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रिंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  zy o  565  77]

 (2)  झ्रायकर  1961  की  धारा  296  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  संख्या  सा ं०

 झा०  1984  से  1996  तथा  wast  की  एक-एक  जो

 दिनांक  18  1977  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित  थीं |

 प्रिंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  uae  टी०  566  77]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  लवण  1944  की  धारा  38

 (2)  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  श्रधिसुचनाश्रों  तथा  भ्रंग्रेजी

 की  एक  एक  प्रति संस्करण  )

 |  )  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  (  संशोधन )  1977,  feat

 18  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०
 स्

 सा०  नि०  281  (  )  में  प्रकाशित  हुए
 थे  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद  शल्क  (  संशोधन  )  नियम  977,  जो  दिनांक  18

 1977 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा
 ०  सां  ०  नि०  316

 (=)  में  प्रकाशित हुए  थे

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  567  77]

 (4)  केन्द्रीय  उत्पाद शतक  तथा  लवण  1944  की  धारा  3  के  श्रन्त्गत  जारी

 की  गई  अधिसूचना  संख्या  सा
 ०

 सां
 ०  नि०  310  कौर  312

 था  प्रंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  जो  दिनांक  18  1977 के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित हई  थीं

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  568  77]

 (5)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  भ्रन्तर्गत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 सा०  सां०  नि०  362  से  383  (  झ  )  जो  दिनांक  18  1977

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हई  थी  ।

 ato  ato  नि०  387  जो  दिनाक  20  1977  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशि  हुई  थी  तथा  ज्ञापन  |

 [za  लय  म  रेखा  गिर  ।  देखिए  संध्या  एल०  ठी  569  77]

 (6)  केन्द्रीय उत्पाद  शल्क  1944 के  gag  जागी  की  निम्नलिखित

 सूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 सा०  सां०  नि०  771  जो  दिनांक  18  जन  977  के  भारत के  राजपत्र

 में  प्रकाशित हई  थी  तथा  एक  श्यामक  ज्ञापन  |
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 सामान  के 10  1899  )
 er  en

 ato  ato  नि०  280  जो  दिनांक 18  1977 के  भारत के  राजपत्र

 प्त म  क  ज्ञापन नह व  ह में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्या

 सा०  ato  नि०  282  से  309  ,  311  313
 से

 315

 अर  317  से  361  जो  दिनांक  18  1977 के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  टी०  570  77]

 (7)  अधिसूचना  संख्या  सा०  ato  नि०  282  से  383  (&)  जो  दिनांक  18

 1977  के  भारत  के  राज पत्न  में  प्रकाशित  हुई  के  संबंध  में  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  तथा  wast  संस्करण )  |

 प्रिंयालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  571  77]

 ब्  1977-78  के  लिए  ऊर्जा  मंत्रा  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगें

 उर्जा  मंत्री  पी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 (8)  वब  1977-78  के  लिए  ऊर्जा  मंत्रा नय
 के

 भ्रनुदानों  विस्तृत  मांगों

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  |  देखिये  संख्या  एल०  eto  572,  77]

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 ELECTION  TO  COMMITTEE

 केन्द्रीय  रेशम  बो

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्री  मोहन  मारिया ?
 मैं  प्रस्ताव

 करता हूं  :

 केन्द्रीय
 रेशम  बोर्ड

 1948  की  धारा  4
 उपधारा  (3)  के

 अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसाकि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त

 अधिनियम  के  भ्रमण  उपबन्धों  के  अध्यधीन  केन्द्रीय  रेशम  बोझ  के  सदस्यों  के  रूप

 में  कार्य  करने  के  लिये  भ्र पने  में  से  चार  सदस्य  निर्वाचित  करें  (8

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  अधिनियम  1948  की  धारा  4  की  उपधारा  {94
 \  a  )

 के
 अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसाकि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त

 नियम  के  अरन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  केन्द्रीय  रेशम  ब्रोड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य

 करने  के  लिये  अपने  में  से  चार  सदस्य  निर्वाचित  करें  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  त्या  ।

 The  motion  was  adopted.
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 Election  to  Committee  Asadha  lo,  1899  (Sake)
 नल  ना  नन  द  ह

 तम्बाकू  बोर्ड

 मैं  प्रस्ताव  करता श्री  मोहन  मारिया

 तम्बाक  ave  1975  की  धारा  4  की  उपधारा  (4)  के  अनुसरण

 इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसाकि  अध्यक्ष  निदेश  saa  अ्रधिनियम  के

 ग्रन्थ  उपबन्धों  के  प्रध्यघी  तम्बाक  बोर्डे  के  सदस्यों के  रूप  में  काय  करने के  लिये

 ग्रसने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रीत

 तम्बाकू घोडे  प्रघधिनियम  1975  की  धारा  4  की  उपधारा  (4)  के  श्रीनगर में

 इस  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसाकि  wera  निदेश  उक्त  अधिनियम

 के  अरन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  तम्बाकू  बोड़े  के  सदस्यों के  रूप  में  कार्य  करने के  लिये

 भ्र पने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  झा  ।

 The  motion  was  adopted

 समुद्री  उत्पाद  निर्वात  विकास  प्राधिकरण

 मैं  प्रस्ताव  करता श्री  मोहन  मारिया

 किस  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  1972  की  धारा  4  (3)

 के  श्री  चरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसाकि  यक्ष  निदेश  उक्त

 अधिनियम  के  अरन्य  उपबन्धों के  अ  ada  समद्री  उत्पाद  निर्यात विकास  प्राधिकरण

 के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिये  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित करें  Iਂ

 ग्रध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  1972  की  धारा  4  (3)

 के
 ग्रनसरण म  इस

 सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसाकि  अध्यक्ष  निदेश

 उक्त  अ्रधिनियम  के  अरन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  समिति  उत्पाद  निर्यात  विकास

 प्राधिकरण  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिये  gas  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित

 करें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar

 The  motion  was  adopted

 श्री  व्यालार  रवि  )  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  राजनीतिक  बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 में  उसे  स्वयं  उठा  रहा हूं  ।

 श्री  व्यालार  रवि :  श्री  एस०  बी०  चव्हाण  ौर  श्री पी०  के ०  सावंत  के  बीच  ant  हई

 है
 ।  यह  बात  महत्व  की  हो  गई  है  क्योंकि  सरकार  दल  बदल को  रोकने का  विधेयक  ला

 रहो  है  ।
 परन्तु  स्वयं 7  adic घाव  मंत्री  दल  बदलावों  को  उत्साहित  कर  हैं  ।
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 शता

 =  —

 ३  19
 ce

 श्रनदानों  की  1977-78

 अ्रध्यक्ष  महोदय :
 मामले  ऐसे  उठायेंगे  तो  कोई  बात  नहीं  बनेगी  ।  मैं  चाहता हूं  ।  कि  शून्य

 art  में  समय  न  लगाया  जाये  |  सभा  के  प्रत्येक  मिनट  का  उचित  उपयोग  होना 1  चाहियें  |

 श्री  समर  मुखर्जी  मैंने  नियम  377  के  mela  एक  सुचना  दी  थी

 अध्यक्ष  महोदय  :
 अनक  सूचनाएं  जो  प्राप्त  हुई  मेरे  पास  हैं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी :  एक  व्यक्ति  को  पीट-पीट  कर  मार  दिया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मुझे  पता  मुझे  कई  ध्यान  झ्राकषण  शौर  अल्प  सुचना  प्रश्न  प्राप्त

 हुए  फरीदाबाद  में  झगड़े  के  बारे  में  मुझे  20  सूचनाएं मिली  हैं  ।  यह  मामला  राज्य  सरकार

 का  वहां कत्ल  दुद्पा है  ।  )  हत्या  तो  हत्या  है  चाहे  किसी  की  यदि  राज्य

 में  कोई  घटना  घटती  है  तो  विधान  सभा  में  विपक्षी  दलों  को  चाहिए  fe  वहां  मामला  उठायें
 ।  यहां

 अपराध  att  झगड़ा  हरियाणा  में  gar  इसलिए  मैंने  इस  पर  चर्चा  के  लिए  अनुमति  नहीं  दी  ।

 श्री  वसंत  साठ  मैं  मामले  को  श्राज  उठा  दूंगा  ।  सरकार  चाहे  अ्रपनी  स्थिति

 t  स्पष्ट करे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  वह  अराज  ही  कहना  चाहते  हैं  तो  मैं  उन्हें  कल  अवसर  नहीं  दूंगा I

 दाप  इस  मामले  को  कल  क्यों  नहीं  उठाते  ।  कल  इसे  नियम  377  के  त्री  उठाया  जा  सकता है

 पर  यदि  अराज ही ही  उठाना चाहें  तो  मुझे  कोई  प्राप़्ति  नहीं  |

 श्री  बसंत  साठे  :  मैं  इस  बात  को  सरकार  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सुचना मेरे  पास  मैं  इसे  मंत्री जी  को
 भेज

 यदि  वह  इसका

 कल  जवाब  दें  तो  ठीक  है  नहीं  तो  मैं  उसे  नियम  377  के  अधीन  हित  कर  लंगा  जो  मेरे  अधिकार

 में

 भ्रनुदाता  की  मांगें

 DEMA ANDS  FOR  GRANTS

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय--जारी

 श्री  वसंत  साठ
 :  मैं  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  सिंचाई  के  बारे  में

 कहना  चाहता

 कृषि  में  सिचाई  ate  पानी  बहुत  महत्वपूर्ण  होता  है  ।  कई  वर्षो  से  हम  विभिन्न  नदियों  को  जोड़ने

 की  बात  पर  विचार  करते  प्रा  रहे  लगभग  हर  वर्ष  बाढ़  है  पर  भास्कर  क्षति  होती  है  ।

 कई  बार  सुझाव  दिया  गया  है  कि  गंगा  को  कावेरी  के  साथ  नहरों के  माध्यम  से  जोड़ने से  न  केवल

 बाढ़  बल्कि  सिचाई
 की

 समस्या  भी  हेल  हो  जायेंगी
 ।

 we  बहुत  बड़ी  योजना  है  जिस  पर  अ्रत्यधिक  व्यय  होगा  ।
 सावन

 राष्ट्र  की

 एक  समित

 करता  irra  कर
 ने  इस  पर  विचार  करके  सिफारिश  की  थी  कि  इसे  क्रियान्वित  रना  सम्भव  है  ।  रिज़र्व  बैंक  झांके

 97

 1966  एल  ty



 Demands  for  Grants,  1977-78  July  1,  1977

 वसंत

 सहायता  देने को  तैयार  हमारे  पास  पर्याप्त  जनशक्ति है  ।  यदि  हम  इसका  उपयोग  करें  शौर

 देश  का  60  प्रतिशत भाग  को  सिंचित  कर  पायें  तो  खाद्य  समस्या  हल  हो  जायेगी  ।  भ्राज हम केवल हम  केवल

 26  प्रतिशत  भाग  की  सिंचाई  करते  हैं  ।

 इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  हमारी  जनसंख्या  100  करोड़  हो  जायेगी  ।  इतनी  जनता  त

 के  लिए  भोजन की  व्यवस्था  के  लिए  हमें  गंगा  कावेरी  योजना  को  पूरा  करना  चाहिए  |  महाराष्ट्र में

 एकाधिकार  रुई  योजना  है  ।  यह  अच्छी  योजना  थी  जिसके  अनुसार  कृषकों  को  न्यूनतम  मूल्य  दिलाया

 जाना  सुनिश्चित था  ।  sae  पता  चला  है  कि  भारत  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  से  सा  न
 देने

 की

 बात  कही  इसके लिए  बहाना  यह  किया  जा  रहा  कि  महाराष्ट्र की  एकाधिकार  योजना  से

 बड़े  रुई  उत्पादकों  को  ही  लाभ  यह  बात  गलत  है  ।  महाराष्ट्र में  शुष्क  खेती  होती  है और

 यहां  भ्रधिकांश  छोटे  तथा  मझले  कृषक  हैं  जिनकी  नकदी  फसल  रुई  है  ।

 इस  बारे  बताया  जाये  कि  सरकार  की  नीति  क्या  है  ।  यदि  महाराष्ट्र  को  सहायता न  दी

 गई  तो  रुई  उत्पादकों  को  बहुत  हानि
 होगी

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हए
 Mr.  Deputy  Speaker  zz  the  Chair.

 Shri  Brij  Bhushan  Tiwari  (Khalilabac):  Sir,  for  the  last  thirty  years  we  have  not  been

 spending  on  agriculture  as  much  as  it  should  have  been  spent.  That  is  why  even  now  80  per
 cent  of  our  population  depends  on  agriculture  and  we  ere  not  able  to  feed  our  entire  popula-
 tion.

 There  is  no  doubt  that  the  land  of  our  country  is  very  fertile.  Climate  is  also  conductive
 to  production  and  we  can  harvest  many  crops.  Our  production  capacity  is  much  more.  The
 labour  is  hard  working.  But  because  our  policies  were  faulty  so  we  have  not  succeeded  in

 developing  our  agriculture.

 Our  irrigation  potential  has  not  increased  to  the  desired  extent.  We  have  not  provided
 irrigation  facilities  for  all  the  crops.  There  are  many  dams  which  depend  on  rains.  प If  we
 want  to  increase  the  agricultural  production,  we  will  have  to  irrigate  every  inch  of  our  land.

 For  this  purpose  we  should  lay  more  emphasis  on  minor  irrigation  schemes.  These  will
 be  less  expensive  and  the  farmers  will  derive  the  maximum  benefit.

 The  previous  Government  was  a  puppet  in  the  hands  of  bureaucracy.

 It  will  be  better  if  we  give  priority  to  the  51811  schemes.  They  will  require  less  capital  and:
 yield  quicker  results.

 Along  With  irrigtion.  fertilizers  also  very  necessary  fCr  agriculture.  If  their  prices  go
 up,  naturally  the  cost  cf  production  also  goes  up.  During  the  last  two  years,  the  prices  of
 fertilizers  have  beeome  almost  prohibitive.  This  is  evident  frcmthe  feet  that  the  con-
 sumption  of  fertilizers  have  gone  down,  If  the  prices  04  fertilizers  are  not  reduced,  it  Will
 possible  to  deve. cp  agriculture.

 So  far  as  the  question  of  prices  of  focdgrains  is  concerned  great  i-justice  has  been  done
 to  the  farmers.  While  fixing  the  prices  of  foodgrains,  the  Agricultral  prices  Ccmmissicn  dees.
 not  keep  in  view  the  cost  of  prcduction.  Acccrding]ly  >  the  farmers  donot  get  remunerativs
 Prices  for  their  prcduce  and  their  economic  condition  has  beccme  very  weck.  If  we  want  to
 improve  their  lot,  we  wil]  have  to  lay  down  a  policy
 prceduction.

 in  regard  to  prices  cf  agricultural

 It  is  also  very  necesary  to  lay  emphasis  on  a  gricultural]  resea  rch,  In  other  countries, agricultural  research  gets  tcp  priority.  But  in  our  count  ry  the  psition  is  very  pitiable.  The
 Working  conditions  in  the  Indian  Council  cf  Agricultur  al  Research  are  far  frcm  Satisfactory and  that  is  why  one  research  Scientist,  Shrt  Shah  ccmmi  ted  suie"de..  It  is  time  for  the Government  to  pay  attention  to  it  and  take  scm?  remsdial  measures,
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 श्रीमती  रशीदा  हक  चौधरी  :  क़षि  भारतीय  श्रेय-व्यवस्था  का  मुख्य  ग्रा घार  है  ।

 हमारा  विकास  समग्र  रूप  से  कृषि  उत्पादन  पर  निसार  है  ।  ग्रासिम  कृषि-प्रधान  क्षेत्र

 हालांकि  वहां  की  भूमि  बहुत  उपजाऊ  फिर  भी  भयंकर  बाढ़ों  के  कारण  वहां  के  किसानों  को  लाभ

 नहीं  होता  ।  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  काफी  बाढ़ें  जाती  हैं  we  लगभग  हर  वर्ष  भूमि  कटाव  होता  है

 अपर  झा साम के  जोरहाट  सब-डिवीजन में  हाल  की  भंयकर  बाढ़ों  से  कई  व्यक्ति  मर  गए  हैं

 और  मुर्गी  तथा  कृषि  उत्पादन  ait  खड़ी  फसलों  को  काफी  नुकसान  हु्आ  है  ।

 ट्रक  नदी  कछ।र के लोगों के  लोगों  के  लिए  दुख  देने  वाली  नदी  वर्ष  1976  में  कछार  जिले

 का  राधे  से  भी  अधिक  भाग  कई  महीनों  तक  जलमग्न  रहा  जिससे  जिले  को  काफी  नुकसान  हुआ  |

 इस  वर्ष  मानसून  जल्दी  शुरू  हो  गया  है  कौर  खड़ी  फसल  बिल्कुल  बरबाद  हो  गई  है  ।

 ay  राज्य  सरकार  बाढ़  से  हुए  आकस्मिक  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  राशि  का  wart

 करती  लेकिन  यह  राशि  हमेशा  कम  रहती  है  ।

 इस  क्षेत्र  की  नदियों  में  गाद  जम  जाने  से  समस्या  उत्पन्न  हो  जाती है  ।  इससे  नदियों  की

 बाइ  वहन  करने  की  शक्ति  काफी  कम  हो  जाती  है  ।

 श्रीराम  जैसे  निर्धन  राज्य  के  लिए  समस्या  को  हल  करना  तो
 दूर

 उसे  छूना  ही

 केन्द्रीय  सरकार  को  जिम्मेदारी  ऊपर  लेनी  चाहिए  ।

 कछार  जिले  में  वरक  बांध  परियोजना  के  कार्य  में  तेजी  लाई  जाए  ताकि  वहां  के  लोगों  को

 बड़े  प्रकोप  बचाया  जा  सक े।

 श्री  चरण  नज़रो  :  उपाध्यक्ष  मैँ  और  सिंचाई  मंत्रालय  के

 अनुदानों
 की  मांगों  का  समर्थन  करता  खेद  की

 बात  है  कि
 1975

 से  श्री
 तक  अ्रासाम  में

 लगभग  10  हजार  आदिवासी  किसान  परिवारों  को  उनके  पुनर्वास  की  व्यवस्था  किए  बिना  बेदखल  कर

 दिया  गया  ।  आपात-स्थिति  से  पुर्व  एवं  ग्रा पात  स्थिति  के  दौरान  तथा  उसके  बाद  भी  इन  लोगों  ने

 अ्रकथनीय  अत्याचार  सहे  हैं  |

 दारा  के  तथाकथित  गोहपुर  रिजर्व  वन  क्षेत्र  में  से  2000  आदिवासी  किसान  परिवारों

 को  बेदखल  किया  गोलपाड़ा  जिले  के  कोक्राझार  सब-डिवीजन  में  हालटुगांव  वन  प्रखंड  में

 बंगलौर  में  3000  परिवारों को  बेदखल  किया  गया
 ak  बेदखली  में

 श्रीराम  सशस्त्र  पुलिस  बटालियनों  तथा  असाम  होम  गानों  की  सहायता  ली  गई  गरीब

 वासियों  के  मकान  जला  दिये  उनकी  औरतों  को  छेड़ा  उनकी  सम्पत्तियों  को  नुकसान  पहुंचाया

 पया  लूटा  गया  कौर  उनको  इधर  उधर  छितरा  दिया  गया

 अरब
 भी

 वे  बिना  अन्य  एवं  कपड़े  के  रह  रहे  इन  बेदखल  किये  गये  आदिवासियों

 में  से  200  व्यक्ति  जिसमें  छोटे  बच्चे  भी  शामिल  विभिन्न  बीमारियों  के  कारण  मारे  गये  हैं  ।

 यदि  ऐसी  स्थिति  जारी  रही  तो  मेरा  यहां  रहना  व्यर्थ  मेरे  पास  त्याग-पत्न  देने  शौर  वापिस

 चले  जाने  के  सिवा  कोई  विकल्प  नहीं  रह  जाता  |

 बेदखली
 का  कारण  यह  बताया  गया  कि  ये  लोग  रिजवी  वन  प्रान्त  पर  अवैध  कब्जा  किए

 हुए थे  ।  लेकिन  वास्तव
 में  यह  क्षेत्र

 नाम
 मात्र

 से  वन
 ora  >]
 प्याला  द्  वहां  कोई  उपयोगी  वृक्ष  नहीं  है  |

 क्षेत्र  में  केवल  धान  की  खंती  हो  सकती  है
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 चरण  ata  री

 ग्रासिम  सरकार  ने  राज्य  में  भ
 Coe —  ब  erp TOT melt  की  समस्या  हल  करने  के  लिए  कृषि  फा  में

 निगम  बनाये  ।  इन  पर  करोड़ों  रुपये  व्यय  किय  जा  चुके  लेकिन  एक  भी  निगम  कार्य  नहीं  कर

 रहा

 हजारों  किसान  परिवारों  की  बेदखली  तथा  स्तन्य  कमजोर  वर्गों  की  समस्या  का  अनुमान  लगाने

 के  लिए  कृषि  मंत्री  को  संसदीय  समिति  गठित  करनी  यदि  कृषि  मंत्री  राज्य  सरकार से

 कुछ  रिपोर्ट  मांगें  तो  उन्हें  नहीं  मिलेगी  ।  राज्य  सरकार  केवल  झूठे  सच्चे  प्राप्त  देगी  जिससे  सरकार

 समस्या  को  हल  नहीं  कर  पाएंगी  ।

 प्रासाद  राज्य  में  भूमिहीनों  को  भूमि  दिलाने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  भूमि  सीमा  कानून

 बनाये  थे  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  उनका  क्रियान्वयन  मौके  पर  जाकर  जांच  किए  बिना  किया

 परिणामस्वरूप  राज्य  में  एक  नया  वर्ग  पैदा  हो  गया  ।  जमींदारों  से  तो  भूमि  नहीं  मिली  श्र  छोटे

 किसानों  से  उनकी  भूमि  छीन  ली  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण है  ।

 थ्रो  सुभाष  चन्द्र  बोस  झ्र्ल्लूरी  भारत  कृषि  प्रधान  देश  कृषि

 का  प्रमुख  स्थान  है  ।  ऐसी  अफवाह  है  कि  जनता  सरकार  उर्वरकों  अर  कीटनाशी  दवाबों  का  उत्पादन

 कम  यदि  यह  सही  है  तो  यह  कृषि  के  क्षेत्र  के  लिये  विनाशकारी  कदम  होगा  ।

 हालांकि  सरकार  ने  कई  सिंचाई  परियोजनाएं  शुरू  की  हैं  जिनके  परिणामस्वरूप  काफी  एकड़

 भूमि  में  सिचाई हो  सकी  है  फिर  भी  तथ्य  यह  है  कि  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  क़षि wa  भी  gars

 क्योंकि
 इसे  मानसून  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  अतः  जिन  क्षेत्रों  में  इस  समय  सिंचाई  सुविधाएं

 उपलब्ध  नहीं  हैं  वहां  छोटी  तथा  मध्यम  दर्ज  की  योजना  शुरू  करने  के  लिए  राज्यों  को  अधिक  सहायता

 दी  जानी  wa  भी  कई  एकड़  उर्वरक  भूमि  अपरिचित  पड़ी  है  वर्ष  भर  बहने
 ताले

 पंहाड़ी  झंरनों  एवं  पहाड़ी  नदी  नालों  का  प्रयोग  नहीं  किया जा  रहा  ।  यदि  इनका  प्रयोग  किया  जाए

 तो
 काफी  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  की  जा  सकती  है  ।  इन  ara  पर  लागत  भी  कम  जाएगी  कौर

 इनका  विस्तार बड़े  क्षेत्रों  में  किया जा  सकेगा

 ग्रा धनिक  कृषि  तकनीकों  के  क्षेत्र  में  तकनीकी  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  की  बड़ी  आवश्यकता

 ऐसा  करने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  उन  प्रशिक्षित  युवकों  को  रोजगार  मिलेगा  जिन्हें

 नौकरी
 की  तलाश  में  शहरों  में  या  विदेशों  में  जाना  पड़ता  है  ।

 हमारी  श्री-व्यवस्था  कृषि  पर  आधारित  tate  87  प्रतिशत  लोग  कृषि  से

 प्रा जीविका  कमाते  ह  ।  गर्त  सामाजिक  एवं  alae  विषमता  को  कम  करने  का  कदम  कृषि  क्षेत्र

 से  ही  उठाया  जा  सकता  हैं  ।  कृषि  मती  किसानों  एवं  जमींदारों  के  वीच  की  खाई  को  पाटने

 के  लिए  भूमि  सुधार  कानूनों  के  प्रभाती  फ्र यान् वयन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विलम्ब

 त्मक
 चर्य वाही  करें  ।

 जहां  तक  गन्ने  के  मूल्य  निर्धारण  की  जोनल  प्रणाली  का  संबंध  विभिन्न  जोनों  को  दी

 जाने  वाली  राशि  के  निर्धारण  में  काफी  विषमताएं हैं  ।  इस  प्रणाली  से  देश  के  कुछ  हिस्सों
 के  किसान  प्रोत्साहित  हुए  हमें  एक  ही  मूल्य  निर्धारित  करना  चाहिए  तथा  विभिन्न  क्षेत्रों

 के
 किसानों  के  बीच  किये  जा  रहे  भेदभाव  किया जाना  चाहिए  t
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 1  1977  अ्रनुदानों
 की  1977-78

 इस  समय  मंडी  में  कृषि  उपकरणों  के  मूल्य  काफी  उंचे  ra  कर  लगाने  से  ये  उपकरण  शौर  भी

 i  हो  गये  हैं  अतः  इन  उपकरणों  को  रिकी-मुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।  कृषि  उपकरणों  का  मूल्य
 कम

 करना  जरूरी  है  ताकि  वे  सीमान्त  कृषक  को  आसानी  से  मिल  सकें  ।  किसान  को  उत्साहित

 रने  के  लिए  तथा  उसे  अ्रपने  उत्पाद  का  लाभकारी  मूल्य  दिलवाने  के  लिए  सरकार  को  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के
 कृषि-श्रद्धारहित उद्योगों  को  उत्साहित  करना  चाहिए

 श्री  एस०  निवेश  गौडा  गत  30
 वर्ष  में  हुए  विकास  कार्यों  के  बारे  में  बहुत  कुछ

 कहा  गया  थि  परन्तु  इन  सबके  बावजूद  बहुत  से  गांवों  में  पीने  का  पानी  उपलब्ध नहीं  कर्नाटक

 मे ंही  ऐसे  5000  गांव  हैं  जहां  पीने  के  पानी  की  कोई  सुविधा  नहीं  है  ।  चार  पंचवर्षीय  योजनाओं

 के  पूरा  होने  पर  भी  पिछली  सरकार  केवल  110  लाख  हेक्टेयर  भूमि  पर  सिंचाई  की  ग्र ति रिक्त

 व्यवस्था  कर  सकी  प्रौढ़  उसने  इसके  लिये  3020  करोड़  रुपया  aa  किया  जनता  सरकार  न

 5
 करोड़  हेक्टेयर  भूमि  पर  सिंचाई  की  सुविधा  देने  के  लिए  3080  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  |

 10
 करोड़

 70
 लाख  हेक्टेयर  भूमि  की  भूमिगत  जल  से  भी  सिंचाई  की  जा  सकती  मंत्री  महोदय

 art  वाले  वर्षों  में  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करें  ।

 तक  की  योजनाओं  में  गांवों  की  उपेक्षा  स्पष्ट  है  क्योंकि  उनकी  अवस्था  पहले
 की

 अपेक्षा

 गिरी ही  उनकी  भलाई  के  लिए  बहुत  कम  किया  गया
 मंत्री  महोदय  देश  के  गांवों

 को  झ्र  afer  ध्यान  दें  |

 केवल  कुछ  ही  गांवों  को  ये  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।  इसका  अर्थ  यह  eat  कि  हमारे

 देश  की  70  प्रतिशत  जो  कि  किसान  हैं  att  में  रहते  को  ये  सुविधाएं

 उपलब्ध  हीं  हैं  ।  गांवों  में  योजना  लक्ष्यों  तथा  निष्पादन  प्र  कोई  ध्यान  नहीं

 दिया  जाता
 ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  श्रनरोध  है  कि  वह  गांवों  की  कौर  विशेष  ध्यान दें  ।

 ह  किसानों  को  सिचाई  ऋण  तथा  समय  पर  बीज  शादी  उपलब्ध  किया  जाना

 चाहिये  ।  sa  कभी  किसान  को  इन  सब  सुविधाओं  की  आवश्यकता  होती  है  तो  उसे  विभिन्न

 कायलियों  की  रोक  छाननी  पड़ती  है  ।  किसानों  को  सिचाई  के  लिए  वर्षा  पर  निर्भर  रहना

 पड़ता  >  |

 15--20  वर्ष  पूर्वे  मेरे  राज्य  कर्नाटक  में  लगभग  20  छोटी  बड़ी  परियोजनाओं

 प्रारभ  की  गई  थीं  किन्तु  उन्हें  झ्र भी  तक  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।  इन  परियोजनाओं  को

 पुरा  करने  के  लिए  सभी  प्रकार  की  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  इन  परियोजनाओं  के  पुरा  होने

 t
 कई  जल  विवाद  उठ  खड़े  gt  हैं  ।  इन  जल  विवादों  को  शीघ्र  किया  जाना  चाहिये  ।

 qe  नितान्त
 खाद्य  समस्या  तथा  बेरोजगारी

 की
 समस्या  को  दूर  करने

 के
 लिये  यह

 आवश्यक है  कि  देश  में  सिचाई  की  पूरी  सुविधायें  उपलब्ध  की  जायें  ।  इससे  हमारे  कृषि  पर

 meta  उद्योगों  को  कच्चा  माल  भी  ।  इतना  ही  नहीं  इससे  गांवों  की  कौर  तत्पश्चात
 va समूचे  देश  की  भ्र र्थ व्यवस्था  में  सुधार  होगा |

 केहा  गया  हैं
 कि  कृषि

 उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  जोनल  प्रणाली
 gt

 करने  से  कुप्रभाव
 बढ़ेंगे  ।  ग्र  व्यापारी  लाभ  उठायेंगे  ।  दो  वर्ष  बहुंत  अच्छी  फसल  हुई  थी  किन्तु

 क्षेत्रीय  प्रणाली  की  वजह
 से  उस  समय  जवार  को  एक  जिले  से  दूसरे  जिले  में  नहीं  ले  जाने  दिया

 गया  जिससे कि  लोगों  को  अपना  जवार  40  रुपये  प्रति  क्विंटल ब बेंचना  पड़ा  बोते  समय  ज्वार
 180

 रुपए  प्रति  क्विंटल  बिक  रहा  था  |
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 Demands
 sd

 Grants,  1977-78
 July

 1,  1977

 रहीं  एस०  ननजेश

 कावेरी  को  गंगा  से  मिलाने  का  जो  रचनात्मक  सुझाव  दिया  गया  मैं  उसका  स्वागत

 रता  हूं  ।  मेरा  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  इस  परियोजना  पर  विचार  करें  ।

 ma  मैं  चाय  काली  मिर्च  शादी  के  बारे  में  कहना  चाहुंगा  ।  कॉफी  से  बहुत  सी

 विदेशी  मुद्रा  कमाई  जाती  है  ।  किन्तु  समस्या यह  है  कि  सी०  कार  सी०  प्रमाण पत्न  जारी  करने

 का  कार्य  कलेक्टर  या  उपायुक्त  को  सौंपा  गया  है  जिन+  पास  पहले  अधिक  कार्य  होता  एक

 ही  जिले  में  सी०  चार  सी ०  प्रमाणपत्र  जारी  करने  में  लगभग  1000  मामले  निलम्बित  पढ़े

 हुये  हैं  ।  यह  कार्य  कॉफी  बोर्ड  का  सौंप  fear  जाना  चाहिये  ।  मुझे
 गया  है  कि

 काफी  में  सुधार  करने  की  एक  योजना  योजना  आयोग  के  पास  है  |  मेरा  ara  निवेदन है

 fe  इस  योजना  को  यथाशीघ्र  संभव  कार्यान्वित  किया  जाये  |

 योजनायें  निजी  में  बनती  हैं  किन्तु  ये  गांवों  तक  कभी  नहीं  पहुंचतीਂ  ।  मेरा  ama

 निवेदन  है  कि  श्राप  गांवों  में  राजस्व  या  जूनियर  इंजीनियर  को  अपेक्षित  सुविधायें

 प्रदान  करें  जिससे  कि  वह  इन  योजनाकारों  at  कार्योर्यात्वित  कराने  में  पुरा  सहयोग  दे  सकें  ।

 श्री  पी०  के०  कौडियाल  :  वर्तमान  सरकार  ने  विकास  कार्यों  सें
 कृषि  क्षेत्र

 को

 प्राथमिकता  देने  की  स्पष्ट  घोषणा  की  है  ।  इस  पर  ठोस  रूप  से  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।

 किन्तु  बजट  प्रस्तावों  से  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  ।  सरकार  ने  वर्तमान  कृषि  व्यवस्था  में  मूलभूत

 परिवर्तन  करने  की  सर्वथा  उपेक्षा  की  है  ।  अधिकतम  भूमि  सम्बन्धी  कानूनों  को  लागू  करने  की

 दिशा  में  पिछली  सरकार  भी  कोई  अधिक  प्रगति  नहीं  की  थी  ।  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण

 शर  वित्त  मंत्री  के  भाषण  में  भी  कृषि  अरथ  व्यवस्था  जैसे  महत्वपूर्ण  विषय  का  कोई  उल्लेख

 । नहीं  किया  गया  है

 ग्रामीण  समपारों  को  हर  करते  समय  वहां  की  वहां  की  विद्यमान

 दशा  आर  कृषि  ग्र्वव्यवस्था  की  असाधारणता  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  भारतीय

 कृषि  की  एक  समस्या  यह  यह  भी  हैं  कि  यहां  छोटी-छोटी  att  हैं  कौर  खेत  बिखरे  हुये  हैं  ।

 मत  छोटे  ग्रोवर  सीमन्त  किसानों  को  हर  rate  सुविधा  प्रदान  की  जाती  चहिये  ।  जिससे

 कि  वहू  अपना  व्यवसाय  चालू  ta  पके  ।  झ्र धुनिक  प्रौद्योगिकी  का  लाभ  उन  लोगों  तक  नहीं

 पहुंच  पा  रहा  है  ।  वर्तमान  ऋण  व्यवस्था  उनके  सबकी  नहीं  है  ।  कृषि  के  लिए

 बीज  ae  उन्हें  समय  पर  नहीं  मिलते  |  उनका  शोषण  उत्पादक  के  तौर  पर  ही  नहीं

 वर  खरीददार  के  रूप  में  भी  किया  जाता  है  ।  मसल  के  समय  जान  कर  मूल्य  कम  रखे  जाते

 हैं  wie  किसान
 को  मजबूरन  कम  मूल्य  पर  भर्ती  फसल  बेचती  पड़नी  जनता  सरकार  उनकी

 सच  यात्रों  बौर  ग्रावश्यकतामों  तथा  ae  पर  विचार  करे  श्र  उनके  हितार्थ  नीति  में

 परवन  करे  ।  जब  तक  अप  अपनी  aa  में  परिवर्तन  नहीं  करेंग  तब  तक  किसानों  का  भला

 नहीं

 जब  कप  योजनायें  त  तर  करप  हैं ग्रौर  ग्राम  विकास  फा र्थ क्रमों  को  कार्बी  वत  करते  हैं

 तो  लाखों  सानों  का  हित  पान  4  रद्  जाना  चाहिये  ।  ग्रोजपाप्रों  को  तैयार  करने  तथा

 कार्यान्वित  करने  यें  उनसे  भी  सहयोग  लिया  नाना  चाहिए  ।  इन  यो  नामों  को

 नौर एटी  के  मध्यम  से  कार्यान्वित  किया  है  ।
 किन्तु  पपिपिलतों  को  भी  इन  कार्यों  में  हाथ

 at  का  श्रीधर  दिया  जान  चाहिये  ।
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 अ्रनदानों  की  मांगें  1977-78 10  1899

 इस  aq
 ्य & Sto  वसन्त  कुमार  पंडित  )  :

 प
 के  बजट  में  टू  के  लिए  पहले  क  अ्रपेक्षा

 अधिक  राशि  का  आवंटन  क्या  गया  है  ।  यह  कृष  प्रधान  बजट  है

 मध्य  say  र  मेरे  निर्वाचित  क्षेत्र  में
 मुख्य

 समस्या  पीने  पानी  की  ।  अधिकाश

 गांवों  में  पीने  T  पानी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उन्हें  >  स  7  की  दूरो  से  पानी

 लान  पड़ता  |  इस  क्षेत्र  का  विकास  fea  ढंग  से  किया  जायेग  ।  सरकार  इसके  लिए  कौन

 सी  व्यवस्था  करने  जा  रही है  ।  सौभाग्य  की  बात  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  जगता  सरका  वन  गई

 ह  q |  गरीब  किसानों  की  श्रावश्य 7.ता उ  पुरी  at  इसके  लिए  समाप्त  रूप  से  मिल  जुलकर  प्रयास

 किये  जाने  चाहिये  ।

 लघु  सिचाई  परियोजनाओं  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र

 मलिक  लघु  सिंचाई  परियोजनाएं  स्थित  की  गई  थीं  किन्तु  उन्हें  कभी  भी  आरम्भ  नहीं

 किया  गया  है  ।  इस  अल्प  विकसित  क्षेत्र  के  किसानों  को  समस्याओं  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया

 था  है  ।  यहां  पर  बिजली  भो  नहीं  पहुंचाई  गई  है  म्यार  aga  से  गांवों  से  नलकूप  भी  नहीं

 केवल  राशि  के  आवंटन  करते  से  काम  नहों  रहित  इसके  लिए  कारगर  टंग  में  योजना

 बनानी  भी  प्रावश्यक  =>
 ष  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  सुझाव  दै  कि  वह  राज्य  सरकारों  के

 परामर्श  से  एक  सर्वेक्षण  समिति  या  सकता  समिति  का  गठन  जिसमें  संसद  सदस्य  तथा

 विशेषज्ञ  भी  हों  ।  यह  समिति  ae  देखे  कि  किस  तरह  किसानों  तक  पहुंच  कर  उनके  लिए

 साधन  जटाएं  जायें  ।  समेकित  ग्रामीण  विकास  अर्थ  पूर्ण  तथा  उद्देश्यपूर्ण  होना  चाहिये  ।

 दस्तूर  योजना  एक  श्रति-महत्वाकांक्षी  योजना  है  ।  ताने  वाले  वर्षों
 में

 जव  हम  कुछ

 प्रगति  कर  लें  उसके  बाद  हम  उत्तर  भारत  की  नदियों  को  दक्षिण  भारत  की  नदियों  से  जोड़ने

 की  बात  सोच  सकते  हैं  |  वर्तमान  समस्या  लग  सिंचाई  परियोजनाओं  की  है  ।

 इस  सकता  या  सवाल  समिति  का  यह  उत्तरदायित्व  होना  चाहिये  कि  कृषि  विभाग  के

 चारी  वास्तविक  रूप  से  कार्य  करें  ।  आशा
 है

 कि  art  वाले  वर्षों  में  हम  अल्प  विकसित  प्रदेशों

 के  ग्रामोण
 क्षेत्रों

 का  विकास  करके  हम  उन्हें  देश  के भ्र वाज  भंडारों  में  परिणत  करने  की  कौर

 अग्रसर  होंग े।

 मत्स्य  पालन  भी  सहायक  भोजन  का  एक  बड़ा  स्रोत  है  :  गहरे  समद्र  में  या  बीच  समद्र

 मछली  पकड़ते  की  योजनायें  मच्छेरों  के  लिए  बताई  गई  ।  किन्तु  ये  योजनायें  उनके  लिए

 उपयोगी  नहीं  |  उन्हें  यांत्रिक  alert  इरादी  देकर  ही  उनकी  कठिनाई  दूर  नहीं  हो  जाती  ।

 उनकी  मुख्य  कठिनाई  तो  यह  है  कि  उन्हें  प्राप्त  होने  वाले
 walt  खाद्य  के  विक्रय  शरर  उसे

 सुरक्षित  रखते  की  व्यवस्था  होती  चाहिये  ।  मछलियों  के  निर्यात  से  हमें  विदेशी  मुद्रा  मिलती

 हैं  किन्तु  बेचारे  मछेरों  को  are  लाभ  नहीं  पहुंचता  |  मछली  पकड़ने  से  लेकर  उसके  विपणन

 तक  उन्हें  कोई  सुचित्रा  प्राप्त  नहों
 है  ।

 मीठे  पानी  में  मछली  पकड़ने  के  बारे  में  एक  परीक्षण  किया  गया  था  ।
 वहां  हमने  इस

 श्रयोजनार्थ  ale  पानी  में  मत्स्य  बीजारोपण  किया  तथा  कुछ  तालाबों  तथा  नदियों  का  विकास  भी

 किया
 at

 यह  योजना  सफल  भी  हुई  है
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 Shri  Hargovind  Verma  (Sitapur):  It  is  for  the  first  time  that  Government  have  made  the

 largest  budget  allocation  for  the  development  of  agriculture.  There  is  no  dearth  of  land  in  the:

 country  but  the  main  fact  is  that  land  has  not  been  equitably  distributed.

 In  order  to  bring  about  speedy  development  of  agriculture  and  the  rural  economy,  irriga-
 tion  facilities  have  to  be  increased  and  the  Government  should  see  that  the  investments
 made  in  this  connection  give  good  dividends.

 Then  the  farmers  should  be  given  fertilizers  at  cheaper  price.  The  prices  of  fertilizers.
 should  be  brought  down  so  that  even  the  small  farmers  could  afford  to  use  them.  Measures
 should  also  be  taken  to  provide  improved  seeds  to  farmers at  cheaper  rates.

 Government  should  also  ensure  that  the  farmers  get  remunerative  price  for  their  agriculture:
 produce.

 Government  should  also  withdraw  the  taxes  imposed  on  agricultural  implements.

 The  means  of  transport  and  communications  should  be  improved  in  rural  areas.  Special’
 attention  should  be  paid  to  the  improvement  of  roads
 of  foodgrains  and  other  commodities.  in  villages  to  facilitate  the  movement.

 Steps  should  be  taken  to  provide  credit  to  farmers  at  cheaper  rates  of  interest.

 Government  machinery  should  be  properly  utilised  to  obtain  the  best  results  from  the

 expenditure  of  budget  allocations  for  agriculture  development.  The  Minister  should  pay  special
 attention  to  see  that  the  fund  allocated  for  a  particular  purpose  are  utilized  in  the  best  possible:
 manner.

 *Shri  Lahanu  Shidava  Kom  (Caharu)  :  In  our  country  there  is  a  large  number  of  agricul-
 tural  workers  and  small  farmers.  They  are  the  most  exploited  section  of  our  society.  Our

 agricultural  production  largely  depends  on  these  people.  In  order  to  increase  our  agricultural
 production  we  should  improve  their  lot.  This  problem  cannot  be  solved  till  land  is  distributed.
 among  the  landless.

 Banks  were  nationalised  to  provide  credit  facilities  to  small  farmers  and  landless  people,.
 but  these  people  do  not  get  any  help.  Big  farmers  take  ६  dvantage  of  credit  facilities  provided
 by  these  banks.  To  some  extent  medium  farmers  are  benefited.  Small  farmers  have  to  take
 loan  from  money  lenders  and  they  lose  their  land  in  paying  off  their  debts.

 Minimum  wages  fixed  for  agricultural  workers  by  the  States  under  the  Minimum  Wages:
 Act  are  very  low.  Although  cost,  of  living  has  gone  up  their  wages  have  not  been  raised  cor-
 respondingly.  Agricultural  workers  in  Thana  District  of  Maharashtra  are  going  on  strike..
 as  their  wages  are  lower  than  those  of  workers  in  Gujarat  and  Nagar  Haveli.  Their  wages
 should  be  increased.

 During  emergency  Maharasthra  Government  had  given  an  assurance  that  land  which
 have  been  taken  away  from  the  tribals  wil]  be  restored  to  them.  But  that  assurance  has  not  bern
 implemented  so  far.  Not  only  this  but  even  the  law  relating  to  restoration  of  adivasi’s  land  has
 been  abrogated.  The  Minister  should  take  ste  ps  to  see  that  these  edivasi’s  land  which  had  been
 occupied  by  landlords  are  restored  to  them.

 The  Government  have  always  been  saying  that  they  are  doing  a  lot  for  im  proving  agriculture..
 But  the  fact  is  that  our  agriculture  mainly  depends  on  rainfall.  If  there  is  good  rainfall  our
 production  is  good,  but  if  there  is  unsatisfact  ory  rainfall  our  production  also  falls  and  the
 poor  farmers  is  ruined.

 There  is  fot  of  good  forest  land  under  the  control  of  Adivasi  Department  of  Maharashtra.
 But  in  the  name  of  preservation  of  forests  that  land  has  not  been  given  to  the  Adivasis.  After
 an  agitation  by  adivasis  of  Thana  district  40  thousand  acres  of  land  has  given  to  them.

 They  are  required  to  sell  their
 requirements  at  higher  prices.

 products  at  lower  prices  whereas  they  have  to  buy  their

 businessmen  earn  hundreds  of  r
 Onion  producers  hardly  get  20-25  paise  per  kilogram  whereas

 upees  per  quintal.  This  loot  of  the  farmers  should  be  stopped..
 — ae

 *मराठी  में  दिये  गये  भाषण  के  हिन्दी  अ्रनुवाद  का  संक्षिप्त  अंगज  रूपान्तर  ।
 *Summarised  translated  version  based  on  Hindi  version  of  the  speech  delivered  in  Marathi.
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 The  problem  of  distribution  of  land  should  also  be  solved.  It  would  be  necessary  to  es-
 tablish  committees  of  landless  farmers  so  that  it  may  find  out  lands  ८  ncealed  by  Zamindars.
 These  committees  will  make  the  land  records  upto  6817,

 I  hope  that  the  Janata  Government  would  remove  the  deficiencies  of  the  formerco  ngress
 Government.

 Shri  D.N.  Tewari  (Gopalganj):  The  Ministry  of  Agriculture  has  various  departments
 viz.  Food,  Agriculture  and  Scientific  Research.  There  are  a  lot  of  malpractices  in  the  sphere
 of  Agricultural  Research.  Long  back  Dr.  Shah  had  committed  suicide.  After  that  Gajendra-
 gadkar  committee  was  appointed  but  the  report  of  that  committee  was  not  implemented.  The
 Hon.  Minister  should  state  the  reasons  for  not  implementing  that  report.  During  discussions
 on  the  report  in  both  Houses  of  Parliament  it  had  been  pointed  out  that  the  attitude  of  the
 Research  Institutes  is  such  that  the  atmosphere  in  these  institutes  has  no  congenial  atmosphere
 for  Research.

 Scientific  research  should  be  based  on  precise  data.  But  in  I.C.A.R.  no  attention  is  paid
 to  the  fact  whether  data  is  correct  or  not.  There  are  certain  highs  ups  in  the  Administration
 who  present  the  wrong  data  in  order  to  achieve  their  selfish  ends.  I,  therefore,  stress  upon  the
 hon.  Minister  to  fully  implement  the  Gajendragadkar  report.  If  that  is  not  done  incidents  like
 suicide  of  Dr.  Shah  would  recur  when  the  frustration  among  the  scientists  increases  suicides
 do  take  place.

 The  Minister  should  go  into  the  whole  matter  and  take  measures  to  remedy  the  situation.
 Some  scientists  have  got  awards,  though  they  do  not  deserve  it.

 Gandak  Project  has  been  under  execution  from  the  last  15  years.  In  the  beginning  it  was
 estimated  that  the  project  would  cost  Rs.  64  crores.  But  now  the  estimate  has  gone  beyond
 Rs.  209  crores.  whatever  work  has  been  done  on  the  project  is  causing  harm  instead  of
 good  steps  should  be  taken  to  complete  this  project  early.  Large  sums  are  being  spent  on  the
 staff  and  the  actual  work  is  very  slow.

 Small  farmers  cannot  afford  to  purchase  tractors.  In  every  block  two  tractors  should  be
 provided  so  that  the  small  farmers  could  avail  of  those  tractors  by  making  small  payments.
 There  should  be  stores  of  seeds  and  fertilisers  also  at  the  block  level  to  meet  the  needs  of  farmers.
 Where  there  are  canals  but  no  command  areas  there  tube  wells  should  be  provided  for  irrigation.
 The  farmers  should  be  provided  credit  facilities.

 Soil  testing  is  very  important.

 Farmers  should  be  told  as  to  which  land  is  suitable  for  cultivation  of  a  particular  crop.
 It  will  be  of  great  benefit  to  the  farmers.

 श्री  के ०  मानना  इस  वर्ष  खाद्यान्न  के  उत्पादन  का  12  करोड़  50  लाख  टन  का

 लक्ष्य रखा  गया  है  ।  परन्तु  यह
 भी

 आवश्यकता  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है
 कौर  हमें  200  करोड़  रुपए

 के  अनाज का  रायात  करना  होगा  ।  देश  में  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  हमें  नई  कृषि  नीति  अपनानी

 पड़ेगी  ।  हमें  उचित  कृषि  फसल  पद्धति  अपनानी  होगी  तथा  सिंचाई  सुविचारों  का  विकास

 करना  होगा
 |

 खाद  तथा  अरन्य  पवबश्यक  वस्तु झ्र ों  ifs  की  व्यवस्था  करनी  होगी  |

 हमें  सूखाग्रस्त  कौर  पहाड़ी  इलाकों  का  भी  विकास  करना  होगा  ।  हमें  बाढ़ों  को  रोकना

 चाहिए  कृषि  पर  aretha  उद्योग  चालू  करने  चाहिए  ।

 हमें  पानी  की  भूमि की
 उवैरकता

 तथा  प्राकृतिक  संसाधनों  के  अनुसार  कृषि  के
 विकास की  योजना  बनानी  चाहिए  ।  हमारे  किसान  अनपढ़ हैं  ।  वे  पुराने  तरीके  ही  अपनाये हुए  हैं  ।

 हमें  उनको  orate  ज्ञान  की  शिक्षा  देनी  चाहिए  ॥

 हमारे  किसान  बड़े  पुरातनपंथी हैं  वें  ज्वार  कौर  भ्रमण  फसलें  उगाते  इस  कारण

 भूमि की  उ्वेरकता कम हो कम  हो  रही  है
 ।  मंत्री  महोदय  फसल  पद्धति लागू  करने  का  प्रयत्न  करें  ।
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 कृषि  के  लिए  सिचाई  का  बहुत  महत्व है  ।  मंत्री  मद्दी दय  को  सिंचाई  सुविचारों  के  उपलब्ध  करने  पर

 अधिक  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 | अनेक  भ्रन्तर्राज्यीय  नदी  जल  विवाद  उठ  खड़े  हुए  हैं  ।  इन  विवादों  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 चित्रदुर्ग के  लालू  तालुक की  अनदेखी  क्यों  कर  दी  गई  है
 ?

 यह  एक  बहुत  पिछड़ा  क्षेत्र  है  ।  इसे

 डी०  पी०  Yo  पी०  कार्यक्रम में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया है  ।  यह  अत्यन्त  पिछड़ा न  ताल्लुक  है  ।

 हिरीपुर  ताल्लुक को
 भी  उक्त  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  जाय े।

 रायल  सीमा  में  डेरी  विकास  योजना  आरम्भ  की  जानी  चाहिए  ।  इससे  वहां  अधिक  रोजगार  के

 अवसर  पैदा  होंगे  ।

 मेरे  चुनाव  क्षेत्र  के  लिए  भ्रमर  बदरा  से  पानी प्राप्त हो  सकता  है  ।  इस प्रयोजन के  लिए  वहां

 सर्वेक्षण  भी  हो  रहा  है  चुनाव  क्षेत्र  के  लिए  पानी  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  को  इस

 परियोजना  को  मंजूरी  देनी  चाहिए  |

 Dr.  Sushila  Nayar  (Jhansi):  The  Government  deserve  congratulations  for  removing
 zonal  restrictions  on  the  movement  of  foodgrains.  This  step  has  benefited  both  the  producer
 and  the  consumer.

 The  Development  levy  is  charged  from  farmers  if  they  get  small  benefit  for  irrigation  etc.
 Income  tax  exemption  limit  has  been  raised  upto  Rs.  10,000/-  Development  levy  should  be

 imposed  only  if  the  income  of  a  farmer  is  more  than  Rs.  10,000/-  a  year.

 श्री  धीरेन्द्र नाथ  बसु  पीठा  सीन  गए

 [  Shri  Dhirendernath  Basu  in  the  Chair

 Agro-Industries  should  be  set  up  in  rural  areas.  Processing  of  Agricultural  produce
 should  be  done  in  the  rural  areas  itself.  That  way  farmers  would  be  benefited  a  lot.

 At  present  we  do  not  have  adequate  capacity  for  storing  foodgrains.  The  solution  of  the

 problem  of  disposed  of  old  stocks  should  be  enough  storage  capacity.

 Flood  control  work  should  be  given  top  priority.  Schemes  for  linking  various  rivers
 should  be  expeditiously  implemented.  This  work  should  also  be  accorded  top  priority.

 The  Government  should  pay  more  attention  to  the  completion  of  old  projects  instead  of
 taking  up  new  projects.  It  is  no  use  to  take  up  a  number  of  projects  without  adequate  funds
 for  all  of  them.  If  minor  irrigation  projects  have  more  potential  for  providing  irrigation  faci-
 lities,  we  should  pay  more  attention  to  it.

 There  is  a  scheme  of  Rajghat  Dam  over  the  Betwa  river.  Foundation  stone  for  this  work
 was  laid  in  1975,  but  no  work  has  been  done  so  far.  Such Lot  of  money  has  gone  waste.
 old  schemes  should  be  completed  by  the  Government.

 We  have  been  able  to  achieve  46  per  cent  of  our  target  of  providing  irrigation  facilities
 in  the  last  30  years.  The  hon.  Minister  should  prepare  a  scheme  so  that  we  are  able  to  achieve
 our  target  of  providing  irrigation  facilities  to  107  million  hactares  of  land  during  the  next  5
 to  10  years.  For  the  remaining  unirrigated  land  during  the  next  5  to  10  years.  Attention
 Should  be  paid  to  dry  farming.  More  research  work  should  be  done  for  that.

 Our  forests  are  being  destroyed  in  a  reckless  manner.  This  is  causing  a  lot  of  damage. We  should  lay  more  stress  on  afforestation.

 Flood  control  Board  was  set  u  p  in  1976.  There  has  bee
 this  board.  Even  now  the  board  is  as  it

 n  undue  delay  in  the  working  of

 speeded  up.
 not  working  as  efficiently  aa  it  should.  Its  work  should  be

 106



 मानसिक  स्वास्थ्य  विधेयक 10  भ्र  1899

 nt  5.2.

 There कड  need  to  give  more  attention  to  lift  irrigation  Lalitpur  is  a  dry  area  Lift
 irrigation  should  be  provided  there

 facilities.
 Today  we  talk  of  the  welfare  of  farmers  and  poor  people  but  we  do  not  provide  them

 For  instance  a  farmer  borrows  money  and  then  installs  a  pumping  set,  but  he  can-
 not  bring  it  in  use,  because  he  is  not  supplied  electricity.  There is  a  law  in  Uttar  Pradesh  and
 Madhya  Pradesh  under  which  a  farmer  is  forced  to  use  a  certain  quantity  of  electricity  and  he
 thas  to  pay  minimum  charges  which  are  fixed.  But  actually  it  happens  that  he  is  not  given
 electricity  and  they  charge  the  minimum  charges  from  him  In  this  way  farmers  are  being
 exploited  there

 We  should  remove  all  the  obstacles  which  come  in  the  way  of  creating  more  opportunities
 of  employment.

 Besides  agriculture  and  irrigation  we  hive  to  pay  our  attention  towards  animal  husbandry
 In  order  to  get  more  milk  from  our  cows  and  buffaloes,  we  shall  have  to  improve  their  breed
 Besides  this  we  may  get  more  and  more  manure  from  our  cattle  We  should  make  maximum
 use  of  our  natural  resources  Special  attention  should  be  paid  in  this  direction

 Remunerative  prices  should  be  given  to  farmers  for  their  produce  We  have  to  examine
 that  which  land  is  suitable  for  producing  various  commodities

 Land  reform  laws  should  be  expeditiously  implemented  so  that  we  may  increase  our  food
 production.

 aint  हथिनी  सुन्दर  कली  के  उपचार  के  बारे  में

 RE:  TREATMENT  BEING  GIVEN  TO  SUNDERXALI,  A  SICK  ELEPHAD

 श्री  नंबर  लाल  गुप्त  दिल्‍ली  में  सुन्दर कली  नामक  हथिनी  कई  दिनों से

 निसार पड़ी  हई  है  ।  सरकार इस  जोर  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  ।  समाचार पत्तों  में  भी  लिखा  गया

 है  कि  सरकार  को  उसका  उपचार  करना  चाहिए  ।  मंत्री  महोदय  को  रक्षा  मंत्रालय  से  सम्यक  स्थापित

 करना  चाहिए  ate  इस  हथिनी  की  रक्षा  करने  के  लिए  तत्काल  एक  क्त  भेजी  जानी  चाहिए  ।

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  कुछ  पशु  चिकित्सक  वहां  भज  गए

 हैं  झ्र  वे  हथिनी  की  डाक्टरी  परीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  हमारा  विभाग  यह  सुनिश्चित कर  रहा  है  कि  क्या

 इस  हथिनी  की  चिकित्सा  की  जा  सकती  है
 ।

 कुछ  सप्ताह  पूर्वे  उसके  पांव
 की  हरी टट  गई  थी  ।  इस

 बात  की  जांच  की  जा  रही  है  कि  क्या  इसे  बचाया  जा  सकता है  ।  हम  रेत  के  लिए  सेना  अ्रधिकारियों

 से  सम्पर्क  कर  रहे  हैं  ताकि  वहां  से  हथिनी  को  उठाया  जा  सके  |

 es ee

 मानसिक  स्वास्थ्य  विधेयक

 MENTAL  HEALTH  BILL

 डा०  सुशीला  नायर  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं

 मानसिक  रूप  से  रोगी  व्यक्तियों  के  उपचार  शभ्रौर  उनकी  देखभाल  सम्बन्धी  विधि

 को  समेकित  ग्रोवर  संशोधित  उनकी  सम्पत्ति  तथा  कामकाज  के  सम्बन्ध

 में  कौर  तत्संगत  अथवा  आनुषंगिक  विषयों  के  लिए  अधिक  weer  उपबन्ध  करने

 वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  wane  दी  जाये  ।”

 सभापति  महोदय  यह

 न य  rr  गे कि  मानसिक रूप प  से  रोगी  lads  ं  के  उपचार  कौर  उनकी  देखभाल  सम्बन्धी  विधि
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 को  समेकित  ait  संशोधित  उनकी  सम्पत्ति तथा  कामकाज  के  सम्बन्ध में

 art  सत्संगत  आनुषंगिक विषयों  के  लिए  अच्छा  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  जी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  है|  |

 The  motion  was  adopted.

 डा०  सुशीला  नायर  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करती  हूं  ।

 a

 भारतीय  कृषि  कर्मकार  विधेयक

 INDIAN  AGRICULTURAL  WORKER  BILL

 श्री  चित्त  बसु
 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 भारत  में  कृषि  कर्मचारियों  के  कल्याण  तथा  उनके  कार्य  की  दशा  विनियमित  करने

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक
 को  पुरःस्थापित  करने की  अनुमति दी

 जाये  6.0

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 भारत  में  क़षि  काश्तकारों  के  कल्याण  तथा  उनके  कार्य  की  दशा  विनियमित  करने  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  watt  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 श्री  चित्त  बसु  :  श्रीमान  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता हूं  !

 जीवन  बीमा  निगम  का  प्रत्यावर्तन )

 विधेयक

 LIFE  INSURANCE  CORPORATION  (RESTORATION  OF  SETTLEMENTS)  BILL

 श्रीमती  पावती  कृष्णन :  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  प्रौढ़  प्रतीत  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  कर्मचारी

 संघ  तथा  wey  संघों  के  बीच  हुए  समझौतों  का  प्रत्यावहन  करने  हेतु  उपबन्ध  करने

 वाले  विधेयक  को  पुनर्स्थापित  करने
 की  ऋतुमति  दी  जाये  ही

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  कौर  अखिल  भारतीय  बीमा  निगम  कर्मचारी  परिसंघ

 तथा  अरन्य  संघों  के  बीच  हुए  समझौतों  का  प्रत्यावर्तन  करने  हेतु  उपबन्ध  करने  वाले न्य  ह
 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.
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 1  1977  अ्रनिवाये  प्रौढ़  शिक्षा  विधेयक

 mes

 श्रीमती  पावती  कृष्ण नह  :  श्रीमान  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करती  हूं  ।

 ह

 शनिवार  site  शिक्षा  विधेयक

 COMPULSORY  ADULT  EDUCATION  BILL

 a at  ato  के०  चन्द्रप्पन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  थ  माता

 भारत  में  भ्र नि वाये  प्रौढ़  शिक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विधियों  तथा

 धागों  श्र  आवश्यक  निकायों  की  स्थापना  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक
 0.0

 को  पुरःस्थापित  करतें  की  झ्र नुम ति  दी  जाये  |

 निरक्षरता  के  उन्मूलन  का  प्रश्न  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  है  ?  इस  समस्या  को  इस  रूप  में

 देखना  चाहिये  कि  यह  गरीबी  का  दूसरा  रूप  है  ।  सन्‌  1961 में  देश  में  15  वर्ष से  25  वर्ष

 तक  की  वायु  वर्ग  में  481  लाख  निरक्षर  व्यक्ति  थे  ।  1971  में  यह  संख्या  बढ़कर  506

 लाख  हो  गई  ।  कौर  इसी  प्रकार  इनकी  संख्या  में  निरन्तर  विधि  होती  गई  कौर  1976  में

 इनको  संख्या  बढ़कर  526  लाख हो  गई  |  इस  तरह  इन  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  13  वर्षों

 की  अवधि  में  ही  इनकी  संख्या  में  लाखों  की  वृद्धि  हुई  है  ।  हमें  यह  महसुस  करना  चाहिये  कि

 हमारे  देश  में  निरक्षर  व्यक्तियों  की  संख्या  विश्व  की  निरक्षर  जनसंख्या  का  50  प्रतिशत  है  ।

 यह  समस्या  weary  गम्भीर  रूप  धारण  कर  रही  है  |

 अतीत  में  अनेक  सुझाव  दिए  गए  थे  |  श्री  सी०  डी०
 देशमुख  ने  कहा  था  कि  इस  सम्बन्ध  में

 एक  समय-बद्ध  कार्यक्रम  तैयार  जाना  चाहिये  ।  उन्होंने  war  कि  यदि  हमें  यह  समस्या

 15  वर्षों  में  हल  करनी  है  तो  इस  पर  450  रुपए  व्यय  करने  होंगे  |  तत्पश्चात  शिक्षा  सम्बन्धों

 कोठारी  आयोग  ने  सुझाव  दिया  था  कि  निरक्षरता  का  seat  करने  के  लिए  गीत  कार्यवाह

 करनी  होगी  |  20  वर्ज  की  अवधि  का  समय-बद्ध  कार्यक्रम  बनाने  का  सुझाव  दिया  था  |

 12  वर्ष  तो  व्यतीत  हो  गए  है  लेकिन  निरक्षरता  में  वृद्धि  ही  हुई

 वर्तमान  शिक्षा  मंत्री  ने  कहा  है  कि  निरक्षरता  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  एक  जनता

 कार्यक्रम  areca  किया  जाना  चाहिये  |  उन्होंने  कहा  है  कि  इस  देश  में  प्रत्येक  शिक्षक से  10

 अतिरिक्त  छात्रों  को  शिक्षा  देते  का  श्रीराम  किया  जयेगा  att  इसके  लिए  उन्हें  प्रतिष्ठित  शुल्क

 दिया  जाएगा  ।  यदि  यह  कार्यक्रम  आरम्भ  कर  दिया  जाएगा  तो  wast  ही  होगा  ।

 किक

 श्री  मोरारजी  देसाई  ने  चुनाव  अभियान  में  भाग  लेते  हुये  कोयम्बतूर  में  ग्रस्त

 पूर्ण  भाषण  दिया  था  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  पार्टी  5  या  6  वर्ष  की  ग्रन्थि  के  इन्दर

 निरक्षरता  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  कटिबद्ध  है  ।  ऐसे  कार्यक्र  समय  समय  पर  गए

 हैं
 ।  प्रश्न  यह  नहीं  है  कि  ऐसे  कार्यक्रम  कम  संख्या  में  बताए  गए  प्रश्न  तो  केवल  यह  है  कि

 क्या  इन  कार्यक्रमों  को  कभी  कार्यात्वित  भी  किया  गया  हैँ  ताकि  देश  से  निरक्षरता  का  उन्मूलन

 किया  जा  सकता  शौर  हम  गव  से  यह  कह  सकते  कि  हमारे  देश  में  कोई  निरभर  नहों  है  ।

 ga  सम्बन्ध  में  अ्रधिक  घोषणायें  करते  से  काम  नहीं  बनेगा  ।
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 श्री  सी०  Fo

 जनता  में  इस  बात  की  जागती  नहीं  me  ह ैरै  कि  निरक्षरता का  उसी  स्तर  पर

 सामना  किया  जाये  जिस  तरह  किसी  भयंकर  रोग  का  किया  जाता  है  ?  वास्तविकता  तो  यह

 है  कि  देश  के  शासकों  ने  सचमुच  में  निरक्षरता
 का

 सामना  करने
 के

 लिए  जनता  को गे  शिक्षित

 करने  का  प्रयास  नहीं  किया  है  ।

 हमारे  देश  में  महिलायें  अधिक  निरक्षर  हैं  ।  देश  से  1974 में  औसत  साक्षरता

 29.34  प्रतिशत  थी  तो  इसमें  पुरुषों  की  प्रतिशतता  59.1  तौर  महिलायें  की  प्रतिशतता

 18.  44  थी  ।  ग्रामीण  में  केवल  12.  96  प्रतिशत  महिलायें  साक्षर  थी ं।
 सका  झ्

 यह  हुमा  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  87.  04  प्रतिशत  महिलायें  निरक्षर  इसका  एक  सा

 कारण  भी  है  ।  हमारा  रूढ़िवादी  समाज  महिलाओं  को  शिक्षा  देने  के  हक  में  नहीं  aa

 इस  परम्परा  या  रूढ़ि  का  सामना  करना  होगा  ।

 इस  बात  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहि  कि  हरिजनों  कौर  खेतिहर  मजदूरों  तथा

 भंगियों  जैसे  समाज  के  पिछड़े  वर्गों  में  निरक्षरता  सर्वाधिक  व्याप्त  है  ।  हमें  ऐसी  नीति  अपनानी

 चाहिये  जिससे कि  हम  युद्ध  स्तर  पर  निरक्षरता  का  सामना कर  सकें  ।

 निरक्षरता  समस्या  को  देश  के  सामाजिक  mien  विकास  के  संदर्भ  में  लेना  चाहिय े।

 हमें  इस  बात  पर  भी  ध्यान  देना  है  कि  हम  बालक  को  इसलिए  शिक्षा  देते  हैँ  कि  वह  जागरूक

 नागरिक  बने  कौर  जीवन  की  समस्या त्रों  एवं  यंत्रणाश्मों  का  पूरी
 तरह

 से
 सामना  कर  सके  ॥

 हमें  इस  समय  को  इस  संदेश  में  देखना  होगा  |

 हमें  ऐसे  प्रयास  भी  करने  चाहियें  कि  लोग  शिक्षित  होकर  भी  नीरस  अर  अ्रपशिष्ट

 नहों  जायें  यदि  हमने  उन्हें  6  महीने या  एक  वर्ष  तक  शिक्षा  देकर  उनकी  कौर  ध्यान  नहीं

 दिया  तो  कुछ  समय  के  बाद  वे  फिर  निरक्षर  बन  जायेंगे
 ।

 प्रत  यह  हमारा  अ्रनवरत  प्रयास

 होना  चाहिये  ।

 इस  विधेयक  में  एक  सदस्यीय  साक्षरता  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  सुझाव  दिया  गया

 ऐसे  केन्द्र  प्रत्येक  प्रत्येक  बड़े  शहरों  के  प्रत्येक  क्षेत्रों  तथा  प्रत्येक  कस्ब

 में  होने  चाहियें  ।  एक  सदस्यीय  साक्षरता  केन्द्र  देश  के  निरक्षर  व्यक्ति  समाज  फैला  दिए

 जाने  चाहियें  ।  इन  केन्द्रों  का  कार्य  उनको  शिक्षा  देना  होगा  ।

 इस  योजना  पर  सेकड़ों  करोड़  रुपए  खर्च  हो  सकते  है  ।  इस  प्रयोजन  के  एक

 साक्षरता  निधि  बनाई  जा  सकती  है  ।  वर्तमान  बजट  श्रावंटन  में  से  राशि  आवंटित  की  जानी

 चाहिये  ताकि  इस  योजना  पर  कार्य  आरम्भ  किया  जा  सके  |

 इस  देश  में  शिक्षकों  wie  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  तथा  कालेजों  के  छात्रों  को  इस

 योजना  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिये  ।  अनक  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्ति  रोजगार  कार्यालयों

 में
 पंजीकृत  हैं  ।  उन्हें  न्यूनतम  वेतन  देकर  इस  योजना

 के  gens लाया  जाना  चाहिये  कौर  उनसे

 निरक्षर  व्यक्तियों  को  शिक्षा  देने  के  लिए  कहा  जाना  चाहिये  ताकि  एक  सदस्यीय  साक्षरता
 केन्द्रों  के  लिए  शिक्षकों  को

 कमी  महसूस
 न

 हो  ।
 यदि  हम  समस्या
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 a

 धान  करने  के  लिए  गम्भीर  हैं  तो  ह  aaa  बारे  में  विचार  करना  होगा
 ।

 यह  जमता  योजना

 है  ।  शरत  हमें  इसके  बारे  में  लड़ने  नहीं  चाहिये  ।

 दूसरा  प्रशन  केन्द्र  में  तथा  राज्यों  में  als  की  स्थापना  के  बारे  में  है  ।  बोर्ड  पुरे  कार्य

 का  !  समन्वय  करेगा  |  उसे  पाठय  पुस्तकें  उपलब्ध  करानी  '  शिक्षकों  को  प्रशिक्षण  देना

 होगा  शौर  देश  में  साक्षरता  ग्रान्दोलन  व्यापक  पैमाने  पर  शुरू  करना  होगा  ।

 यदि  हम  करोड़ों  रुपये  व्यय  करेंगे  तो  इससे  क्या  लाभ  होगा  ?  ने  इस  बारे

 में  अनुमान  है  ।  यदि  किसानों  को  शिक्षा  दी  जाएगी  तो
 वे

 वैज्ञानिक  तरीके  से  खेती  करेंगे

 तौर  देश  का  उत्पादन  बढ़ेगा  ।  औद्योगिक  क्षेत्र  में  यदि  मजदूरों  को  शिक्षित  किया  जाये  तो

 उत्पादकता  बढ़ेगी  ।  यदि  साक्षरता  बढ़ेगी  तो  राजनीतिक  जागरूकता  भी  कराएगी  ।  यदि  लोग

 साक्षर  होंगे  तो  देश  में  प्रजातंत्र  भी  माता  होगा  |  साक्षरता  से  स्वेच्छा  से  परिवार  नियोजन

 की  भावना  भी  आएगी  |

 अ  =
 इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  gt  मैंने  यह  विधेयक  पेश  tp  या  है  रोक  4  सदर्न  के

 प्रत्येक  सदस्य  से  ग्रनुरोध  करता  हूं  कि  इस  पर  बिचार  करें  ae  इस  चुनौती  को  स्वीकार

 करें  ।  इसे  दलगत  मामले  के  रूप
 = +  बल्कि  राष्ट्रीय  समस्या  के  रूप  में  देखें  ।  सभी

 तांत्रिक  विचारधाराश्रों  को  एक  मत  से  नई  जनचेतना  पैदा  कर  भारतीय  जनता  की  समस्या

 o+
 युद्ध  स्तर

 पर  मुकाबला  करें  |  इसके  साथ  ही  मैं  रि
 ः हत syn  पर  विचार  करने  की  सिफारिश

 करता  हं
 |

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  तना

 नि 2  |  भारत  में  भ्र निवार्य  प्रौढ़  शिक्षा  सुनिश्चित  के  निधियों

 ग्रोवर  सुविचारों  का  तथा  अ्रावश्य्क  निकायों  की  स्थापना  का  उपबन्ध  करने

 | प
 || वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 Shri  Laxmi  Narayan  Nayak  (Kh<jirsho)  :  It  has  been  rightly  emphasised  that  1111 “115  teracy
 should  be  removed  from  the  country.  The  previous  Government  should  have  taken  proper
 steps  to  bring  down  illiteracy.

 Mention  has  been  made  in  the  Bill  about  providing  necessary  finances.  The  teachers
 should  devote  one  hour  for  educating  the  illit.rates,  in  the  spirit  of  service  and  there  is  no
 need  to  pay  them  for  it.  Although  the  Bill  mentions  only  the  adults,  it  would  be  better  if  the
 children  ar..  also  included  in  this  scheme.  Therefore,  whether  one  is  an  adult  or  a  child,  education

 him  as  suggested  above.
 should  be  compulsory  for  him  and  Government  should  take  up  the  responsibility  of  educating

 Imposition  of  any  tax  for  this  purpose  in  our  opinion  would  be  a
 burden  on  the  people.

 श्री  सरत  कार
 :  देश  में  प्रशिक्षा  के  लिए  सरकार  को  जिम्मेदार  ठहराना  उचित

 नहीं  ।  हमारा  सामाजिक  वातावरण  ऐसा  है  कि  हम  अगर  लोगों  को  शिक्षित  बनाने  का  प्रयत्न  भी

 करेंगे  तो  वे  लोग  इसके  लिए  तैयार  नहीं  होंगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  कई  राज्यों  में  प्रयास  गये  हैं

 लेकिन  कुछ  सफलता  प्राप्त  नहीं  हुई  ।  यद्यपि  संविधान  के  नीति  निर्देशक  सिद्धान्तों  मे  शिक्षा  सबके

 लिए  श्रनिवायं  है  फिर  भी  हम  इसे  अनिवार्य  नहीं  बना  सके  हैं  ।!
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 सरत

 इसका  कुछ  समाधान  ढूंढ़ा  जा  सकता  है  ।
 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  पु  प्राथमिक

 शिक्षा  देने  के  कार्य  में  लगाया  जा  सकता है  ।  यदि  कुछ  क्षेत्रों  में  महाभारत  तथा  अन्य

 पौराणिक  साहित्य  का  उच्चारण  कराया  जाए  तो  लोग  इसमें  रुचि  लेंगे  ।  शिक्षित  युवकों  को  यह

 कार्य  सौंपा  जाए  तथा  थोड़ा  बहुत  वेतन  भी  उन्हें  दिया  जाए  ।

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  ने  संविधान  सभा  में  सुझाव  दिया  था  कि  मतदाता  निरक्षर  नहीं  होने

 चाहिएं  कौर  सभी  राजनीतिक  दलों  को  उन्हें  साक्षर  बनाने  के  लिए  एक  दूसरे  सेਂ  प्रतियोगिता  करनी

 चाहिए  ।  लेकिन  इस  सुझाव  को  तब  स्वीकार  नहीं  किया  गया  लेकिन  अब  इसको  परीक्षण  के  तौर

 पर  शुरू  कर  सकते  हैं  ।  निस्संदेह  यह  झ्रासान  काम  नहीं  है  फिर  भी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  विचार

 किया  जा  सकता  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  शिक्षित  र  विद्वान  लोगों  का  एक  राष्ट्रीय  सम्मेलन  बुलाया  जाए  तौर  उ  re

 उचित  सुझाव  देने
 के लिए  कहा  जाए  |  सरकार  इस  मामले  को  कानूनी  तौर  पर  नहीं  श्रुति  सामाजिक

 परिस्थितियां  बदल  कर  साक्षरता  का  श्रात्दोलन  शुरू  कर  सकती  कौर  यह  कार्यक्रम  सफल  हो

 सकता

 श्री  सौगत  राय  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  wie  विधेयक  के

 प्रस्तावक  को  बधाई  देता  हूं  ।

 प्रौढ़  निरक्ष  रता
 देश  की  एक  मुख्य  समस्या  है  ।  हमारी  जनसंख्या  60  करोड़  के  लगभग  है  ।

 देश  में  लगभग  46  करोड़  लोग  निरक्षर  हैं  ।  इसमें  निरक्षर  प्रौढ़ों  की  संख्या  सबसे  झ्रधघिक  है  ।  यह

 उचित  समय  है  कि  इस  मामले  को  युद्ध  स्तर  पर  लिया  जाए  |

 कई  लोग  यह  ah  दे  सकते  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  वैधानिक  उपाय  झ्रावश्यक  नहीं  है  लेकिन

 इस  उद्देश्य  हेतु  हम  गांधी  जी  द्वारा  सुझाए  गए  सामाजिक  आन्दोलन  का  श्रतसरण  कर  सकते  हैं  ।

 लेकिन  मेरे  बिचार  में  उचित  विधान  कौर  उचित  प्रशासनिक  निकाय  के  प्रभाव  में  प्रौढ़  साक्षरता  की

 योजना  सफल  नहीं  हो  सकती  ।

 खेद  की  बात  है  कि  यद्यपि  नए  शिक्षा  मंत्री  ने  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  को  युद्ध  स्तर  पर  लागू

 करने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  फिर  भी  वर्तमान  बजट  में  शिक्षा  ..  लिए  समुचित  आवंटन

 नहीं  किया  गया  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  प्रौढ़  शिक्षा  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  जो  प्रस्ताव  किया  वहू  स्वागत

 योग्य  लेकिन यह  काफी  नहीं  जब  तक  इस  सम्बन्ध
 में

 केन्द्र
 शर

 स्तर
 पर

 अधिक

 शासनिक  उपाय  नहीं  किए  जाते  कौर  उचित  विधान  नहीं  बनाए  जाते  कौर  जो  लोग  पैसा  दे  सकते

 उनसे  अपेक्षित  राशि  वसूल  नहीं  की  जाती  तब  तक  यह  योजना  सफल  नहीं  हो  सकती  ।

 इस  सम्बन्ध  में  लातीनी  अमरीकी  देशों  के  अनुभव  न  केवल  स्वागत  योग्य  हैं  अपितु  हमें  इस

 सम्बन्ध  में  ग्लानि  खामियों  का  पता  लगाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  निस्संदेह  शिक्षा  को  नि:शुल्क
 art  श्रीनिवास  बनाने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  नीति  का  निर्माण  किया  जा  सकता  है  ।

 प्रौढ़  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आ्रायोग  के  कार्य  दल  ने  सुझाव  दिया है
 कि  अधिकांश  भारतीय  विश्वविद्यालयों  में  प्रौढ  शिक्षा  अनिवार्य  विधय  के  रूप  म  रखी  जानी  चाहिए  |
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 लेकिन  अभी  तक  इस  महत्वपूर्ण  alt  अविलम्बनीय  विषय  को  विश्वविद्यालयों  के  पाठ्यक्रम  में

 सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।  यह  उचित  समय  है  कि  इस  कौर  ध्यान  दिया  जाए  |

 निरक्षरता  की  गंभीर  समस्या  का  सामना  करने  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  तथा  स्वेच्छिक  रूप

 से  उपाय  किए  जाने  चाहिएं  क्योंकि  इसके  कारण  हमारा  देश  समाप्त  हो  रहा  है  ।

 श्री  श्याम  प्रसन्न  भट्टाचार्य  )
 :  हमने  संविधान  में  कहा  गया  था  कि  10  वर्षों

 की  अ्रवधि  के  इन्दर  देश  में
 निरक्ष  रता  दूर  कर  दी  जायेंगी  ।  हमारी  कांग्रेस  सरकार  ने  ऐसा  करने

 की  बजाय  रक्षा  तथा  पुलिस  पर  अधिक  व्यय  किया  ate  बजट  में  हमेशा  ही  शिक्षा  के  लिए  अपर्याप्त

 धन  रखा |  उनकी  हमेशा  यही  नीति  रही  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  हुगली  जिले
 में  प्रौढ़  शिक्षा  के  विकास  के  सम्बन्ध  सें  कुछ  सामाजिक  कार्य

 आरम्भ  किये  गयेਂ  +  ।  लगभग  2000  लोगों  को  प्रौढ़  शिक्षा  दी  गई  किन्तु  पुलिस ने  उन
 लोगों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  जो  कि  लोगों  को  शिक्षा  दे  रहे  थे  ।  इस  तरह  पुलिस  ने  इस  ऑ्रभियान

 को  रोक  दिया  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्रनुूसुचित  जाति  तथा  जनजाति  के  लोग  अपने  बच्चों  को  शिक्षा

 देना  चाहते  हैं  किन्तु  साथ  ही  उनके  मां-बाप  ag  चाहते  हैं  कि  उनके  बच्चे  कुछ  ।  क्योंकि

 वे  तपने  बच्चों  की  शिक्षा  पर  होने  वाला  व्यय  पूरा  नहीं  कर  सकते  |

 हमारी  जनता  सरकार  निरक्षरता  दूर  करने  के  लिए  उत्सुक  है  ।  हमें  ग्रामीण  लोगों  में

 एक  नये  जीवन  के  लिए  उत्साह  का  संचार  करना  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमें  सभी  संसाधनों  का

 उपयोग  करना  चाहिए  ताकि  कृषि  का  सर्वांगीण  विकास  हो  सके  तौर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की

 स्थापना  हो  सके  ।  साथ  ही  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  निर्धनता  तथा  निरक्षरता  प्  की  जा  सके  |

 हमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  केवल  उद्योगों  की  ही  स्थापना  नहीं  करनी  वरन्‌  हमें  वहां  भूमि  सुधारों

 में  मामूल  परिवर्तन  भी  करने हैं
 ।  यदि  ग्रामीण  जनता  में  प्रावश्यक  उत्साह  का  संचार  कर  दिया  जाये

 तो  सरकार  देश  से  निरक्षरता  दूर  करने  दौर  समग्र  ग्रामीण  विकास  के  अपने  सभी  उपायों  में  सफल

 होगी  ।

 भूतपूर्व  सरकार  ने  कुछ  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  कानून  बनाये  थे  किन्तु  उन्हें  कार्यान्वित  नहीं

 किया  गया  ।  इन  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  कानूनों  को  कार्यान्वित  करने  में  कोई  उत्सुकता  नहीं  दिखाई

 गई  |

 यदि  शिक्षा  का  विकास  करना  है  तो  इसे  कृषि  ate  उद्योगों  के  विकास  द्वारा  ग्रामों  के  लोगों

 के  जीवन  का  नव-निर्माण  करने  वाले  भ्रान्दोलन  का  श्रनिवायं  at  बनाना  इस  उद्देश्य  हेतु  एक

 नई  विचारधारा  का  विकास  करना  होगा  ।

 श्री  समरेन्द्र  कुण्ड  खेद  की  बात  है  कि  हमारे  देश  में  2  2-23  करोड़  अप्रशिक्षित

 arar तौर  2300  गूंगे  लोग  हैं  ।  इस  बात  से  अत्यधिक  ala
 34 ९

 तता  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  30

 वर्षों  के  पश्चात्‌  भी  ara  देश  में  ऐसी  स्थिति  चल  रही
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 समरेन्द्र

 जब  हम  स्वयं  विद्यार्थी  थे  तो  हमें  बताया  गया  था  कि  5-10  वर्षों  भीतर  निरक्षरता  दूर

 कर  दी  जायेगी  इस  न  के  लिए  सभी  छात्रों  को  काम  में  लाया  जायेगा  तौर  कुछ  अवधि  के

 अन्दर यह  समस्या  हल  कर  दी  जायेगी  ताकि  समाज  शिक्षित  हो  सके  ।  किन्तु  वर्ष  बीतते  गये  ats  भी

 यह  समस्या  ज्यों  की  त्यों  ही  है  ।  हमारे  युवा  वर्ग  को  इस  दिशा  की  wire  झ्रार्काषित  करने  की  बजाय

 प्रशासन
 में  प्रतिनिधिक  नौकरशाही  चल  रही है

 ।  निदेशक  सिद्धान्तों  में  यह  व्यवस्था  करने  के  बावजूद

 भी  कि  10  वर्षों  अन्दर  निरक्षरता  दूर  कर  दी  निरक्षरता  की  दर  अ्रधिक  ही  होती  जा

 रही है

 नीरज रता  के  विरुद्ध  हमें  युद्ध  स्तर  पर  लड़ना  चाहिए  ।  शिक्षित  लोगों  से  हम  अपने  लोकतंत्र

 का  सुदृढ़  और  बढ़िया  ढांचा  नहीं  बना  सकते  ।  शिक्षा  के  बिना  देश  में  लोकतंत्र

 निरपेक्षता  तथा  समाजवाद  नहीं  श्री  सकता  ।  स्वत  यह  नितान्त  भ्रावश्यक  है  कि  इस  समस्या  पर

 नये  दृष्टिकोण  से  विचार  किया  जाऐ  ।

 यह  है  कि  यह  कोई  दलीय  मामला  नहीं  है  ।  निश्चय  ही  यह  एक  राष्ट्रीय  मामला

 इससे  बढ़कर  कौर  कोई  बड़ा  राष्ट्रीय  मामला  नहीं  हो  सकता  |  यदि  हम  ने  कैंसर  रूपी  निरक्षरता

 की  समस्या  को  हल  नहीं  किया  तो  समूचा  देश  ही  नष्ट  हो  जायेंगा  |  श्री  चन्द्रप्पन ने  इस  समस्या

 को  हल  करने  के  लिए  जो  उपाय  सुझाए हैं  वे  सराहनीय हैं  ।

 विएतनाम  में  ग्रामीण  लोगों  को  पढ़ाने  की  व्यवस्था  है  कौर  उनका  यही  प्रयास  है  कि  सारा

 राष्ट्र  शिक्षित  उन्हें  यह  भी  पढ़ाया  जाता  है  कि  क्या  पढ़ना  चाहिए  |  यह  पढ़ाया  जाता

 है  कि  राष्ट्र  का  निर्माण  कैसे  होता है  ।  मानव  के  साथ  कसा  व्यवहार  किया  जाता  है  |

 गांधी  जी  कहा  करते  थे  कि  यदि  श्राप  समूचे  भारत  को  जानना  चाहते  हैं  तो  सर्वो प्रथम

 गांवों  में  रहने  वाली  जनता  को  जानें  |  जब  गांधी  जी  ने  ब्रिटिश  शासन  के  विरुद्ध  असहयोग  ग्रान्दोलन

 चलाया  था  तो  उन्होंने  स्वैच्छिक  प्रौढ़  शिक्षा  भी  sarees की  थी  ।  मेरी  मंत्री  जी  से  भ्रमित  है  कि

 यदि  निकट  भविष्य  में  नहीं  तो  कुछ  समय  पश्चात्‌  एक  वर्ष  के  लिए  स्कूल  तथा  कालेज  बन्द  करके

 छोड़ना  को  गांवों  में  भेजें  ताकि  वे  वहां  प्रौढ  शिक्षा  योजना  को  कार्यान्वित  कर  सकें  ।  वर्तमान  शिक्षा

 नीति  में  झा मूल  परिवर्तन  की  शझ्रावश्यकता है  |

 कुछ  विश्वविद्यालयों  तथा  स्कूलों  को  कम  से  कम  4  महीने  तक  बन्द  रखा  जाना  चाहिए

 शौर  शिक्षकों  तथा  विद्यार्थियों  को  गांवों  में  जाकर  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  चलाना  चाहिए  ।  यदि  इस

 प्रयोजन  के  लिए  शिक्षित  बेरोजगारों  की  सेवाओं  का  उपयोग  किया  जाये  तो  इस  कार्यक्रम  को  पूरा
 करने  में  सफल  हो  सकते  हैं  ।  दत्त  हमें  इस  समस्या  को  राष्ट्रीय  समस्या  के  रूप  लेना

 हमें  एकत्रित  कार्यक्रम
 तैयार  क  रना  चाहिए  प्रौढ़  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  क्या  देश  के  23  करोड़

 निरक्षर  लोगों
 को

 पांच  वर्षों  के  भीतर  साक्षर  बनाया  जा  सकता  यह  सारा  कार्यक्रम  स्वैच्छिक
 होना  साथ  ही  हमें  इस  बात  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  कि  क्या  इस  उद्देश्य  हेतु  लोगों

 पर  दबाव  डाले  बिना  कुछ  धन  एकत्न  किया  जा  सकता  है  अ्रथवा  क्या  शिक्षा  कर  के  रूप  में  कुछ
 वसूल  किया  जाये  |
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 श्री  टी०  To  पाई  )  प्रस्तावक  ने  सभा  के  समक्ष  एक  प्रत्येक  महत्वपूर्ण  मामला

 उठाया है  ।  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  जब  तक  सरकार  यह  आश्वासन  देती  कि  वे  भी  इस  समस्या  के

 प्रति  समान  रूप  से  चिंतित  तथा  वे  इस  दिशा  में  कुछ  ठोस  कार्यवाही  करने  जा  रहे  मेरे  से  पूर्व  के

 वक्ता  ने  यह  विधेयक  वापस  लेने  के  लिए  क्यों  कहा  ।  किसी  भी  विकासशील देश  के  लिए  निर्धनता

 कमजोर  स्वास्थ्य  तथा  बे  रोजगारी  एक  प्रकार  का  अभिशाप  है  ।  हमने  पाकिस्तान  तथा  चीन

 से  युद्ध  किया  feet  पन्त  में  समस्या  हल  करने  के  लिए  हमने  समझौता  किया  fad  इस  सम्बन्ध  में

 देश  की  जनता  से  किसी  प्रकार  का  समझौता  नहीं  हो  सकता  ।  स्वतंत्रता के  पश्चात  शिक्षा  पर  करोड़ों

 रुपए  व्यय  किए  किन्तु  उसके  बावजुद  भी  art  हमारा  देश  शभ्रशिक्षित  लोगों से  भरा  पड़ा  है  ।

 श्री  सोनू सिह  पाटिल  पीठासीन  हुए

 Shri  Sonu  Singh  Patil  in  the  Chair

 साक्षर  लोगों  की  प्रतिशतता  14  से  बढ़कर  29  प्रतिशत  हो  गई  है  किन्तु  जन  संख्या  की  वृद्धि

 के  साथ-साथ  निरक्षर  लोगों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  ।  किसी  राज्य  में  साक्षर  लोगों  की  प्रतिशतता  अधिक

 है  जबकि कई
 राज्यों  में

 यह  बहुत  ही  कम  है  ।  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  समय  निरक्षरों  की  संख्या  उतनी

 अधिक  नहीं  थी  जितनी  fe  ar  है  ।  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी  के  भारत  में  कराने  से  पुर्व  भारत  में

 लगभग  सभी-लोग  शिक्षित  थे  किन्तु  are  मैकाले  द्वारा  चलाई  गई  शिक्षा  नीति  के  फलस्वरूप  हमारे  देश

 में  प्रशिक्षित  लोगों  की  संख्या  में  विधि  होती  गई  ।  यदि  हमारे  देश  में  अधिकांश  लोग  शिक्षित  हो  जायें

 तो  उससे  हमारे  कई  सामाजिक  बंधन  तथा  बाधाएं दूर  हो  जायें

 हम  एक  समाजवादी देश  की  स्थापना करना  चाहते  है  |  किन्तु  समाजवाद  सामन्तवाद

 एक  साथ  नहीं  चल  सकते  ।  हमारे  देश  में  ऊंच-नीच  का  बोल  बाला  है  क्योंकि  देश  के  करोड़ों  लोगों

 को  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  अ्रवसर  प्राप्त  नहीं  है  ।  यह  परमावश्यक  है  कि  समूची  शिक्षा  प्रणाली  में

 aaa  परिवहन किया  जाये  |  at  हमें  यह  देखना  है  कि  कछ  थोड़े  से  लोगों  को  शिक्षित  करके  हम  करोड़

 देशवासियों  को  प्रशिक्षित  नहीं  छोड़  सकते  ।  देश  की  शिक्षा  नीति  का  उद्देश्य  यह  होना  चाहिए

 कि
 देश  का  हर  व्यक्ति  शिक्षित  हो  ।  हमें  देश  के  समक्ष  मौजूद  इस  चुनौती

 को
 स्वीकार  करना  चाहिए

 ।

 दर्भाग्यवश  इस  देश  में  हमने  हमेशा  आदमी  की  उपेक्षा  की  है  क्योंकि  हम  अभी  भी  यह  नहीं
 समझ

 पाये

 कि  श्राम  आदमी  कौन  है  ।
 प्राचीन  विकास  होता  किसके  लिए  मनुष्य के  लिए  ।  इसलिए  सर्वे

 प्रथम

 हमें  उसका  विकास  करना  है  ।  यदि  चीन  तथा  Wey  देशों  के  उदाहरण  सामने  रखे  जायें  तो  हमारी

 ard  aa
 जायेंगी

 ।  क्योंकि  इन  देशों  ने  सर्वाधिक  महत्व  मनुष्य  को  दिया  है  ।  किन्तु  हमने  हमेशा  उसकी

 बात ही  की  उसके  लिए  किया कुछ  नहीं  है  इस  विधेयक  का  पूरे  जोरों  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  चित  बसु  प्रौढ़  लोगों  में  निरक्षरता  का  आयाम  बहुत  बढ़ा  है  प्रौढ़
 यह

 अत्यधिक  चिन्ताजनक  बात  है  ।  एक  सरकारी  एजेंसी  के  अनुसार देश  में  15  से  25  वर्ष  तक  के  थि

 वर्ग  वालों
 में  5,  26,  00,  000  लोग  निरक्षर है  ।  इसका.म्रथे यह  हुआ

 प्रत्येक  12  वयस्क
 काम

 करने

 वाले  लोगों  के  पीछे  एक  आदमी  अनपढ़  यह  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  में  बहुत  बड़ी  बाधा  क्योंकि  जनशक्ति

 देश  की  सबसे  बड़ी  सम्पत्ति  मानी  जाती  है  |

 मंत्री  महोदय  ने  अपने  पहले  के  नीति
 विवरण में  कहा  है  कि  50  वर्ष  से  कम  प्राय  वाले

 लोगों
 में

 प्रभी  भी  20  करोड़  लोग  निरक्षर  मंत्री  महोदय  ने  उन  उपायों  का  उल्लेख  नहीं  किया  जो
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 jat  faa

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  करना  चाहती  मैं  प्राशि  करता  हं
 कि  जनता  पार्टी  इस  ध  में ऐसी  नीति

 तैयार  करेगी  जो  कि  इस  बनाई  को  दर  करेगी ।

 यद्यपि  स्वैच्छिक  संगठनों  द्वारा  प्रौढ़  लोगों  में  साक्षरता  क  प्रचार  के  लिए  कछ  कदम  उठायਂ

 है  फिर  भी  वास्तविकता  यह  है  कि  कार्यक्रम  के  प्रस्तुत  हम  5.0  26,  00,  000  लोगों  में  से

 निकल  से  20  लाख  लोगों  को  इसका  लभ  प्रदान  कर  सकेंगे  |  इस  समस्या  को  ए  निर्धारित

 अ्रवधि  के  भीतर  दूर  करने  के  लिए  हम  केवल  संगठनों  पर  निर्भर  नहीं  रह  सकते

 विधेयक  के  प्रस्तावक  ने  एक  नई  बात  पेश  की  है  ।  यदि  हम  निर्धारित  समय  के  भीतर लोगों  को

 साक्षर  बनाना  चाहते  है  तो  इसके  लिए  अनिवार्य  रूप  से  एक  कार्यक्रम  तैयार  किया  जान  चाहिए  ।  मैं  इस

 विधेयक  का  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं  ।

 Shri  Hukamdeo  Narain  Yadav  (Madhubani)  There  is  no  uniformity  in  education.  The
 children  of  the  rich  read  in  public  schools  whereas  those  of  the  poor  read  in  the  schools  in  very
 bad  condition  There  are  no  teachers  there  The  school  buildings  are  delapilated  ones  The
 discrimination  in  education  must  go.  Education  must  be  made  uniform  for  all  persons  irres-
 pective  of  their  status  There  are  schools  in  Bihar  where  there  are  no  teachers

 The  Directive  Principles  of  our  Constitution  have  provisions  of  compulsory  education  for
 Dr.  Ram  Manohar all  people  But  the  fact  is  that  education  has  been  given  secondary  place

 Lohia  once  suggested  that  we  should  organise  a  brigade  of  Educated  people  which  should
 be  entrusted  the  task  of  adult  education  particularly  in  the  rural  areas  Only  then  we  can
 eradicate  illiteracy  from  the  country  Thousands  of  educated  youngmen  in  the  rural  areas  can
 be  put  to  this  task  of  adult  education

 In  Bihar  teachers  are  appointed  only  to  contain  unemployment,  but  the  student  must  not
 be  hungry.  Therefore,  if  we  want  to  prescrve  democracy  in  the  country  the  courge  of  illi-
 teracy  must  be  eradicated.

 Cess  has  been  imposed  for  education  expenses  in  Bihar  which  is  realised  with  the  land
 revenue  But  the  illiteracy  has  not  been  eradicated  from  the  State  This  is  most  unfair  on  the

 part  of  State  Government  It  is  a  fraud  I  would,  therefore,  request  the  hon.  Minister  to

 bring  a  comprehensive  Bill  which  may  cover  all  aspects  of  education

 There  should  be  uniform  standard  of  education  and  it  should  be  made  compulsory  for  all

 irrespective  of  their  social  status  so  that  poor  students  may  compete  rich  students  in  the  open
 competition.  There  must  not  be  any  discrimination  in  the  field  of  education.  All  the  public
 schools  should  be  closed  and  education  should  be  imparted  in  Government  schools  only.

 सभापति  महोदय  बहुत  अधिक  हैं  कौर
 मंत्री  महोदय को

 उत्तर
 देने  के

 लिए
 कम

 से  कम
 30

 मिनट
 का  समय

 चाहिए
 ।  किन्तु गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  के  लिए  समय  नहीं

 >
 बढ़ाया  जाता  है  ।  फिर  भी  यदि  सदस्यों  की  सम्मति  है  तो  हम  राधा  घण्टा  अधिक  ले  सकते  e  |

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  देश  में  व्याप्त  निरक्षरता  को  दूर  करने के  लिए

 क्या  किया  जाये
 ?  प्रतिवर्ष हमारी  जन  संख्या  में

 1.  3  करोड़ की  वृद्धि  होती  है  जो  areas महाद्वीप

 की  कुल  जनसंख्या  से  भी  अधिक  है  ।  यदि  जन संख्या  इसी  गति  बढ़ती  रही  तो  कोई  भी  सरकार

 प्रत्यक  बच्चे
 को

 शिक्षा  देने  में  सम्  नहीं  होगी
 ।

 राज्य  सरकारें  पहले  ही  अपने  बजट  का  25  प्रतिशत
 भाग

 शिक्षा  पर  व्यय  कर  रही  है
 ।

 यह  कोई  छोटी
 सी

 समस्या  नहीं  सर्व  प्रथम  जन्म  दर  पर  नियंत्रण

 करना
 होगा

 ।
 जन्म  दर  मृत्यु  दर

 के
 बराबर  होनी  चाहिए  तभी

 हम
 श्रपने  विकास  कार्यों  में  सफलता

 कार  सकेंगे  |
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 मेरे  भ्र पने  राज्य  में  हरि  सर्वोत्तम  राव  नाम  के  एक  व्यक्ति  ने  कहा  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  एक  व्यक्ति

 को  पढ़ाये  ।  यदि  इस  नीति  को  अर
 बताया
 ले  os Dee  जाये  तो  बिना  पैसा  खर्च  किए  समूचे  राष्ट्र  को  शिक्षित  बनाया

 जा  सकता है

 शिक्षा  पर  बहुत  af  धन  राशि  खच  की  जा  रही  है  ।  प्राचीन  धन  जायेगा  कहां  से  ।  मंत्री

 महोदय  को  सभी  स्वैच्छिक  संगठनों  को  बुलाना  चाहिए  कौर  उन्हें  यह  कहा  जाये  कि  वे  जनता  को  शिक्षा

 देना  प्रारम्भ  करें  ताकि  लोगों  को  कुछ  सीमा  तक  शिक्षित  बनाया  जा  सके  ।  हमें  गांवों  में  जाकर

 लोगों  को  शिक्षा  देनी  चाहिए  ।  संसद्‌  के  750  सदस्य  है  ।  यदि  प्रत्येक  सदस्य  10  व्यक्तियों  को  पढ़ाये

 तो  प्रति  वर्ष  7500  व्यक्ति  साक्षर  बनाये  जा  सकते  है  ।  इससे  अन्य  लोगों  को  भी  प्रोत्साहन

 मिलेगा  |  पब्लिक  स्कूल  समाप्त  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  |

 Shri  Ambica  Prasad  Pandey  (Banda)  :  I  support  this  Bill  and  congratulate  the  hon.  member
 who  has  introduced  this  Bill.  But  I  regret  that  the  previous  Government  had  ignored  education
 all  these  years.  It  is  the  bounden  duty  of  the  Government  to  provide  food  and  education
 to  the  people  of  the  country.  Illiteracy  is  the  main  reason  of  slavery  and  this  has  resulted  in
 exploitation  of  our  masses  by  a  handful  of  persons.  The  previous  Government  had  not  dis-
 charged  their  duty  in  this  regard.

 With  a  view  to  keep  the  democracy  preserved  in  the  country  and  t)  accelerate  its  develop-
 ment  special  attention  should  be  paid  towards  discrimination  of  education.  Government
 should  give  adequate  funds  to  provide  education  to  our  people.

 The  system  of  education  should  be  uniform  throughout  the  country  as  the  present  system
 does  not  suit  the  requirements  of  our  time.  Therefore  this  system  has  to  be  changed  to  serve
 the  national  interest  otherwise  it  would  result  in  disadvantages  to  the  masses  of  the  country.
 It  should  be  the  responsibility  of  the  Government  to  impart  education  to  all  people  in  the
 country.

 By  imparting  education  to  our  people  we  can  increase  our  production  in  both  the  farms  and
 the  factories.  If  the  farmers  and  cultivators  are  educated  then  they  can  bring  about  revolution
 in  the  country.  It  is  only  education  which  can  instill  courage  to  protest  against  injustice  and
 excesses.  Our  present  Government  should  bring  about  such  a  system  of  education  in  the
 country.

 Dr.  Ramji  Singh  1agulpur)  :  Sir,  the  heading  Adult  Education  of  the
 Bill  is  contradictory.  There  is  difference  between  education  and  literacy.  | (8  should  be  called
 a  Compulsory  Adult  Literacy  Bill.

 So  far  as  compulsory  education  is  concerned,  it  is  impossible  to  provide  compulsory
 education  to  all  the  people  in  a  country  where  68  per  cent  of  the  population  live  below  poverty
 line.  Right  to  work  should  prec.de  ‘right  to

 The  problem  of  education  should  be  looked  into  from  a  wider  perspective.  A  piece-meal
 legislation  like  this  will  not  serve  the  p.  .rpose.

 The  present  system  of  education  requires  basic  changes.  Our  education  should  meet  the
 changing  requirements  of  our  times.  It  should  not  only  increas  the  number  of  unemployed
 persons.

 If  we  reall
 ofganise  an  ed  ucation  arm

 y  want  to  provide  compulsory  adult  education  to  our  people,  we  shall  have  to

 least  one  person.
 y.  Every  member  of  that  army  should  take  a  plegde  to  educate  at

 The  curriculum  of  these  literacy  schools  should  include  cultural  and  social
 subjects  also.  Besi  des,  some  aspects  of  nomination,  personal  hygiene  should  also  be  taught. If  such  a  campai  gn  is  organised,  we  can  contribute  substantially  towards  the  era  dic. 11%...  ation  of
 illiteracy  from  o  ur  adult  population.
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 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  मैं  श्री
 चन्द्रप्पन  को  बधाई  देता  हूं  कि  वह  यह

 विधेयक लाये  हैं  ।  यह  विधेयक  सदन  प्रौर  देश  का  ध्यान  उस  गम्भीर  समस्या  की  श्र  दिलाता  है  जिसे

 गत  30  वर्षों  में  भ्रपेक्षित  प्राथमिकता नहीं  मिली  है  ।  हम  इसकी  गम्भीरता  को  समझ  नहीं  पाये  है  ।

 निरक्षरता  की  व्यापकता  हमारे  लिए  शर्म  की  बात  है  प्रौढ़  इससे  भी  प्रदीप  शर्म  की  बात  यह  है

 कि  हम  इसे  बहुत  समय  से  सहन  करते प्रा  रहे  है  ।  निरक्षरता  की  समस्या  कौर  प्रौढ  शिक्षा  के  अभाव

 की  समस्या  को  दूर  करने  के  लिए  हमें  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देनी  क्योंकि  यह  बहुत  ही  घणास्पद  है
 ।

 निरक्षरता  कौर  निर्धनता  एक  ही  सिक्के  के  दो  पहल  है  ।  निर्धनता  की  तरह  निरक्षरता  भी  एक

 अभिशाप  fait  हमें  इसका  उन्मूलन  करना  चाहिए  ।  यह  विधेयक  ठीक  ही  पेश  किया  गया  है  ।

 निरक्षरता  ग्रोवर  प्रौढ़  शिक्षा  के  marae  के  sara  में  यदि  हमारी  बहुत  बड़ी  जनसंख्या  पिछड़ी

 रहे  तो  हम  लोकतांत्रिक  एवं  स्वतंत्र  समाज  के  रूप  में  जीवित  नहीं  रह  सकते  ।

 शिक्षा  मंत्री  यह  कह  सकते  है  कि  प्रौढ़  शिक्षा  की  समस्या  का  समाधान  करना  राज्य  सरकारों

 का  काय  है  भ्र ौर  केन्द्रीय  सरकार  तो  केवल  स्वैच्छिक  संस्थानों  को  aren  सहायता ही  दे  सकती  है  ।

 लेकिन  इस  बड़े  देश  में  भारत  सरकार  को  मार्गदर्शी  परियोजनाओं  एवं  व्यापक  शिक्षा  एवं  वित्तीय  सहायता

 के  माध्यम  से  कई  राज्यों  एवं  संस्थानों  को  प्रोत्साहन देना  चाहिए  |  इस  समय  लगभग  200  स्वैच्छिक

 संस्थाएं कार्य  कर  रही  है  ।  किन्तु  60  करोड़  की  जनसंख्या  वाले  देश  में  यह  संख्या  बहुत  ही  कम  है
 ।

 हमें  इनकी  संख्या  बढ़ानी  चाहिए  ।  हमें  यगोस्वाविया तथा अरन्य कई तथा  अन्य  कई

 समाजवादी  देशों  के  अनुभव  से  लाभ  उठाकर  आगे  बढ़ना  चाहिए  ब्रिटन  में  नागरिकों के  लिए  विभिन्न

 विश्वविद्यालयों  में  बाहर  विभाग  है  ।  इसके  अतिरिक्त  मजदूर  शिक्षा  संगठन  गत  50  aa  से  भी  अधिक

 समय  से  ard  कर  रहा  है  ।  हमें  भी  भ्र पने  देश  में  मजदूरों  तथा  अन्य  लोगों  के
 लाभ

 हेतु  बाहर  विभाग

 तथा  मजदूर  शिक्षा  संगठन  खोलने  चाहिएं  |

 रूस  में  ऐसी  कई  स्वैच्छिक  तथा  सरकारी  संस्थान  हैं  जो  प्रौढ़  शिक्षा  के  कार्य  में  लगी  हुई  हैं
 ।

 वहां  प्रौढ़  विश्वविद्यालय  भी  है  ।  व्यस्कों  को  यह  शिक्षा  भी  दी  जानी  चाहिए  कि  वे  झ्र पने  बच्चों

 पालन  पोषण  किस  ढंग  से  करें  ।  रूस  में  संस्कृति  विश्वविद्यालय  तथा  रोजगार-प्राप्त  ग्रामीणों  के  लिए

 सकल  एवं  प्रशिक्षण केन्द्र  भी  हैं  ।  ब्रिटेन या  चीन  या  कोई  भी  अन्य  देश
 उनकी

 स्वैच्छिक  संस्थाएं  विश्वविद्यालय  तथा  wee  संस्थाएं  एकजुट  होकर  संयुक्त  प्रयास

 करती  हैं  \

 हमारे  देश  में  निरक्षर  लोग  हैं  लेकिन  वे  समझदार हैं  प्रौर ऐसे  भी  लोग  हैं  जो  साक्षर हैं  परन्तु

 अशिक्षित  हैं  ।  हम  शिक्षित  एवं  समझदार  लोगों  का  समन्वय  चाहते  हैं  अर  यह  प्रौढ़  शिक्षा  के

 माध्यम
 से  ही  संभव है

 ।

 पुछा  जा  सकता  है  कि  प्रौढ़  शिक्षा  श्रनिवायं  कयों  होनी  चाहिए
 ?

 यदि  हम  इसे  अनिवार्य

 नहीं  करते  प्रौर  इसे  स्वेच्छा  के  भ्राता  पर  रखते  हैं  तो  केवल  वहीं  लोग  इसका  लाभ  उठा  पायेंगे  जो  ए

 खच  कर  सकते हैं  प्रय  लोग  जिनका  इरादा
 भी  है  कौर  मालिक भी  परन्तु  वे  पैसे  खां  नहीं

 कर  सकते

 इस  का  लाभ  नहीं  उठा  पायेंगे  ।  यदि  हम  इसे  श्रनिवायं  बना  देते  हैं  प्रौढ़  राज्य  जिम्मेदारी  लेते  हैं  तो  हम

 इस  प्रो  प्रगति  कर  सकते  हैं  MIT  यह  प्रति  बात  होगी  ।  सरकार को  इस  मामले  पर  विचार  करना

 चाहिए  ate  शिक्षा  मंत्रालय  को  पर्चे  तथा  ऐ  सी  पुस्तिकाएं  तयार  करने  के  लिए  कार्यक्रम  शुरू

 करना  चाहिए  ।  यह  किसी  भी  विकासशील  देश  की  शझ्राधारभूत  गतिविधि  है  ।  हम  wet
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 तथा  विचारपूर्ण  राजनीतिक  तथा  प्रजातांत्रिक  faretr  चाहते  हैं  जिससे  सबके  लिए  समान

 अ्रवसर  दा  हों  ताकि  देश  झ्ान्तारिक  संसाधनों  की  सहायता  से  प्रगति  कर  सके  |

 श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  प्रौढ़  शिक्षा  को  श्रनिवायं  बनाने  के  लिये  बहुत  से

 संसाधनों  की  आवश्यकता  पड़ेगी  |  हमें  शिक्षित  युवकों  को  काम  में  लगाने  के  साधन  ढूंढने  पड़ेंगे  कौर  इस

 उद्देश्य  के  लिए  पंचायतें  तथा  wea  संगठन  बनाने  होंगे  ।

 ares  प्रदेश  में  गत  20  वर्षों  से  शिक्षा  कानूनी  रूप  से  अ्रनिवायं  है  ।  लेकिन  इसे  क्रियान्वित

 करना  असंभव  हो  रहा  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  वहां  गरीब  लोग  बच्चों  को  स्कूल  नहीं  भेज

 पाते  क्योंकि  पति-पत्नी  दोनों  काम  पर  जाते  हैं  ।  तौर  उनके  बच्चे  अ्रपने  से  छोटे  बच्चों  की  देख-रेख

 करते  हैं  ।  ग्रनिवायं  शिक्षा  को  क्रियान्वित  करना  बड़ा  कठिन  है  ।

 अनिवार्य  शिक्षा  को  क्रियान्वित  करने  का  किये  पंचायतों  पर  छोड़  देना  चाहिए  |  इस  काम  में

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  मदद  ली  जानी  चाहिए  ।  उन्हें  रोजगार  में  प्राथमिकता  तभी  दी  जानी

 चाहिए  जब  वे  कम  से  कम  एक  वर्ष  सकल  में  पढ़ा  चुके  हों
 ।  इस  तरह  हम  शिक्षा  के  विस्तार  पर होने  वाले

 व्यय  को  कम  कर  सकेंगे  |  इस  कार्य  में  ऊपर  से  नीचे  सभी  लोगों  को  लगना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  के

 अन्दोलन  से  ही  हम  इस  समस्या  को  हल  कर  सकते  हैं  ।

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )
 :  इस  बात  में  दो  राय  नहीं

 हो  सकतीं  कि  यह  विषय  महत्वपूर्ण  है  ale  यह  समस्या  विचलित  कर  देने  वाली  है  और  हमें  इसका  ऐसा

 उपाय  खोजना  होगा  जिससे  इस  समस्या  को  सही  रूप  से  एवं  सफलतापूर्वक  हल  किया  जा  सके  |  हमें

 निरक्षरता  समाप्त  करने  तथा  प्राथमिक  शिक्षा  को  विश्वव्यापी  बनाने  के  लिए  उपाय  करने  चाहिए  क्योंकि

 ये  दोनों एक  दूसरे के  पूरक  हैं  ।  यदि  हम  प्राथमिक  शिक्षा को  विश्वव्यापी  बनाने की  प्रोर  काम  नहीं  करते

 तो  इससे  प्रौढ़  निरक्षरों की  संख्या  बढ़ती  ही  जाएगी  ।  प्रौढ़  नीरज  रता  की  समस्या तभी  दूर  हो

 सकती  है  जब  प्राथमिक  शिक्षा  को  विश्वव्यापी  बनाया  जाए  तौर  संविधान  के  नीति-निर्देशक  सिद्धान्तों

 के  द्वारा  इसे  हमारा  कत्तव्य  बनाया  जाए  |

 श्री  चन्द्रभान  ने  समाजवादी  देशों  में अ्रपने  अनेक  व  के  बारे  में  बताया  ।  रूस  में  निरक्षरता  दूर

 करने  के  लिए  लोगों  ने  जो  कायें  वह  प्रशंसनीय  है  ।  लेकिन  हमारे  देश  की  तुलना  में  उन्होंने  अच्छी

 शुरुआत  की  |

 जब  सोवियत  सरकार  बनी  उस  समय  जनसंख्या  का  तीन  चौथाई  भाग  न  तो  पढ़  ही  सकता

 थेमोर  न  ही  लिख  सकता  था  ।  जब  सोवियत  सरकार  सत्ता  उस  समय  25  प्रतिशत  लोग  साक्ष र

 इधर
 जब  हमें  केवल  10  प्रतिशत लोग  साक्षर  थे  ।  यह  सच  है  कि  लेनिन  ने  1919

 में  व्यापक
 साक्ष  रता

 कार्यक्रम  शुरू  किया  ।  इस  काय  में  सरकारी  कर्म  वकी

 मजदूरों  एवं  सेवानिवृत्त  सैनिकों  कौर  माध्यमिक  स्कूलों  के  वरिष्ठ  छात्रों  को  शिक्षण  के  कार्य  में

 लगा  दिया  गया  ।  हमें  भी  निरक्षरता  के  विरुद्ध  आंदोलन  छेड़  देना  चाहिए  |  जब  तक  हम  इस  महत्वपूर्ण
 कार्यों  में  सभी

 लोगों
 को  नहीं  तब  तक  इस  समस्या को  हल  करना  संभव  नहीं  |

 इस  विधेयक  की  धारा  8  में  प्रस्तावक  ने  कहा  है  कि  सभी  निरक्षर  प्रौढ़  कर्मकारों  कौर  कृषि

 कम  कारों
 को  शिक्षा  के  लिए  एकल  व्यक्ति  साक्ष  रता  केन्द्रों  में  एक  ay  के  लिए  प्रवेश  लेना
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 [at  प्रताप  चन्द्र

 होगा  ।  अ्रगली  धारा  में  कहा  गया  है  कि  प्रौढ़  निरक्षर  कर्मकारों  या  कृषि  कमेंचारों  से  भिन्न  सभी  प्रौढ़

 निरक्षर  व्यक्तियों  को  एकल  व्यक्ति  साक्ष  रता  केन्द्रों  में  प्रवेश  लेना  होगा  |

 अनिवार्य  शब्द  का  प्रयोग  करते  समय  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  यह  अनिवार्यता  किस  प्रकार

 संभव  होगी  |  जब  तक  इस  अ्रनिवायंता  को  लाग  करने  के  लिए  व्यवस्था  नहीं  की  विधेयक  का

 उद्देश्य  ही  विफल  हो  जायेगा  ।  निरक्षर  खेतिहर  मजदूरों  एवं  कारखानों  में  काम  करने  वाले  निरक्षरों  की

 संख्या  बहुत  कम  है  ।  शेष  प्रौढ़  निरक्षर  इस  विधेयक  की  परिधि  में  नहीं  राते  |

 कब  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  क्या  हम  संविधान  के  अन्तर्गत  प्रौढ़  लोगों  के  लिए  श्रनिवायं  शिक्षा

 कार्यक्रम रख  सकते  हैं  ।  श्रनच्छेद  45  में  14  वर्षों  के  बच्चों  का  उल्लेख  है  |  15.  वह  से  ऊपर  वालों  का

 इसमें  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  |

 अ्रनुच्छेद  41  में  काय  कुछ  मामलों  में  सरकारी  सहायता  के  बारे  में  अधिकार

 सम्बन्धी  नीति  निदेशक  सिद्धान्त  हैं  |

 अ्रनच्छेद  4  में  सरकार  की  झ्राथिक  क्षमता  की  सीमाओं  का  उल्लेख  है  ।  अरब  हमें  देखना है  कि

 क्या  यह  योजना  align  संसाधनों  के  समनरूप  है  ।  श्री  चन्द्रभान  ने  वित्तीय  ज्ञापन  में  कहा  है  कि  इसमें

 120  करोड़  ait  |  लेकिन  यदि  विधेयक में  उल्लिखित  बत्ती  का  की  अदायगी की  गई  तो  एक  वह  में

 19,479  करोड़  रुपये  व्यय  होंगे  ।

 मैं  प्रस्तावक  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  हमें  निरक्ष  रता  निपटने  के  लिए  कार्यवाही

 करनी  होगी  |  फिर  भी  श्रनच्छेद  4  1  को  ध्यान  में  रखते  हए  हम  इस  योजना  को  त्रियान्वित  नहीं  कर

 के  ।  केन्द्रीय  या  राज्य  स्तर  पर  वित्तीय  संसाधन  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 हमारे  पास  स्क  ल  तो  हो  सकते  हैं  लेकिन  हो  सकता  है  कि  हम  उन्हें  पढ़ने  के  लिए  प्ररित न  सकें  |

 प्रौढ़ों  को  स्कूलों  में  दाखिल  करने  पर  भी  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  वे  पढ़ना  भी  चाहेंगे

 अथवा  नहीं  ।  ऐसी  स्थिति  में  काफी  धन  बरबाद  हो  सकता  है  ।

 मैंने  इस  क्षेत्र  में  रुचि  लेने  वालों  तथा  इस  क्षेत्र  के  विशेषज्ञों  की  महत्वपूर्ण  अनौपचारिक

 aah  बलाई  थीं  ।  स्वेच्छिक  संस्थापकों  के  प्रतिनिधियों  को  भी  बलाया  गया  था  ।  दो  दिनों  के

 विचार-विमर्श  के  बाद  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  एक  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  बोर्ड  स्थापित  किया  जाएगा

 जो  नीतियां  बनाने  के  उपायों  का  पता  लगाएगा  कौर  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  की  जाने  वाली

 कार्यवाही के  बारे  में  सुझाव  देगा  |

 कहा  गया  है  कि  शिक्षा  राज्य  का  विषय  है  ।  हमारा  fare  राज्य  शिक्षा  मंत्रियों  की  बठक

 लान  का  |  हम  उनसे  सलाह  लेने  के  बाद  उन्हें  नीरज रता  की  समस्या से  निपटने  के  लिए  व्यापक

 कार्यक्रम  शुरू  करने की  आवश्यकता  पर  बल  at  |  इसके  बाद  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  कुछ  उपाय

 किए  जाएंगे  ।

 को  सी० Fo  चन्द्रभान  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  मंत्री  ने  विधेयक  में  किए  गए  बुलाने
 विभिन्न  प्रस्तावों  पर  अरपना  रचनात्मक  दृष्टिकोण  प्रगट  किया  है  तथा  इस  बात  से  सहमति  प्रकट  की  है
 कि  एक  राष्ट्रीय  are  का  गठन  किया  जाएगा  तर  सरकार  युद्ध-स्तर  पर  इस  समस्या  से  निपटने  का
 प्रयास  करेगी  ।  afar  तत्व  के  बिना  कोई  भी

 चाहे  उसके  पीछे  हमारी  य  श्राकांक्षाएं
 क्यों  न  उद्देश्य  प्राप्ति  में  सहायक  नहीं  हो  सकता  ।  अनिवार्य  तत्व  का  होना  प्रावश्यक  है  ।
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 1  1977  भारत  में  विदेशी  मिशनों  द्वारा  राजनीतिक  साहित्य

 का  प्रकाशन  तथा  शिकायात  विधायक

 ———

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  में  25,000  करोड़  रुपये  लगेंगे  |

 इससे  पता  चलता  है  कि  यह  समस्या  कितनी  बड़ी  है  ।  इस  समस्या  को  हल  किया  जाना  चाहिये  ।  मेरे

 विचार  में  मंत्री  महोदय  मेरी  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखेंगे  ।  मैं  विधेयक  को  वापस  लेने  के  उनके  सुझाव

 से  सहमत हुं

 मैं  विधेयक  को  वापस  लेने  के  लिये  सभा  की  अनुमति  चाहता  हुं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  में  श्रीनिवास  प्रौढ़  शिक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिये  निधियों  झ्र ौर  सुविधाओं

 का  तथा  द्राव५प्यक  निकायों  की  स्थापना  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  वापस

 लेने  की  अनुमति  दी  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  तां  |

 The  motion  was  adopted.

 श्री  सी०  के०  mama  :
 मैं  विधेयक  वापस  लेता हूं  ।

 भारत  में  विदेशी  मिशनों  द्वारा  राजनीतिक  साहित्य  का  प्रकाशन  तथा  रायात  )  विधेयक

 PUBLICATION  AND  IMPORT  OF  POLITICAL  LITERATURE  BY  FOREIGN  MISSIONS
 IN  INDIA  (REGULATION)  BILL

 श्री  समर  ag  मैं  प्रस्ताव करता  हूं
 :

 भारत  स्थित  विदेशी  मिशनों  द्वारा  राजनीतिक  साहित्य  का  प्रकाशन  तथा  आयात

 विनियमित  करने  वाले  विधेयक  पर  बिचार  किया  जायें  | |  कि

 सभापति  महोदय  sag  भाषण  फिर  आरम्भ  कर  सकते  हैं  ।

 तत्पश्चात्‌ लोक  सभा  शनिवार  2  1977, 11
 1899

 के  मध्याह्न  पव

 11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  0105.  on  Saturday  the  and  July,

 1977/Asadha  11,  1899  (Saka)
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